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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोड़

 1*  २६९२४.  श्री  श्राई०  ईया चरण  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  sls  की  योजनायें का  लाभ  अनुसूचित  जातियों  को  नहीं

 दिया  गया  कौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण हैं  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  बोर्ड
 की  सेवायें  जात-पांत  श्रथवा  धर्म  के

 भाव  के  बिना  सब  के  लिये  उपलब्ध

 set  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 Tat  भाई  ईया चरण  :  क्या  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  afer  जातियों  के

 कल्याण  के  लिये  कोई  रकम  पूर्णरूपेण  गथिक ८  रखी  गई  है  प्रौढ़  यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 एम०  एम०  दास  :.
 अनुसूचित  जातियों  अथवा  अनुसूचित  झ्रादिम  जातियों  के  लिये  कोई

 विशेष  रकम  अलग  नहीं  रखी  गई  है  किन्तु  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  क्षेत्रों  में  कुछ  कल्याण  विस्तार

 परियोजनाओं स्थापित  की  गई

 श्री  तिम्मय्या
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बो  ने  शाखा  बोर्डों  को  एक

 परिपत्र  भेजा  है  कि  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  झ्रादिम  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  कोई  रकम

 aq  न  की  जाय े?

 एम०  एम०  दास
 :

 हमें  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं

 श्री  Yo  एस०  Yo  चेट्टियार  :
 क्या  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  जातियों कौर  शअ्रनसुचित

 श्रादिम  जातियों  के  लिये  राज्य  सरकारों  में  gan  छात्रवृत्तियों  की  निश्चित  योजना  है  पर  यही  कारण

 है  कि  उन  लोगों  से  कहा  गया  हैं
 कि

 ये  काम  दोहरे  तौर  पर
 न

 किये  जायें

 भ्रंग्रेजी  में

 Rad
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 श्री  तिम्मय्या
 :  इस  का  सम्बन्ध  छात्रवत्तियों से  नहीं  है  ।

 डा०
 एम०  एम०  दास  :  इस  प्रशन  का  छात्रवृत्तियों से  कोई  सम्बन्ध  नहीं है

 श्री  बी०  एस०  सुनती  :  क्या  यह  सच  है  «कि  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड के  सभापति  ने

 विभिन्न  छात्रावासों एवं  sep  संगठनों  को  एक  परिपत्र  भेजा  हैं  कि  केन्द्रीय  समाज  कल्याण

 बोर्ड  भ्रनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों
 के

 कल्याण  कार्य  के  कोई  अनुदान  नहीं दे
 सकेगा  ?

 Sto  एम०  एम०  दास  :  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  द्वारा  कुछ  विशेष  प्रकार  के  कल्याण

 काय
 किये  जाते  हैं  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  बोर्ड  के  कार्यों  का  छात्रावासों  इरादी से  क्या  सम्बन्ध

 Tait  एन०  राबिया  :  क्या  यह  सच  है
 कि

 बोर्ड  ने  यह  तय  किया  है  कि  पिछड़े  भ्रनुसूचित

 जातियों  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  को  इस  योजना  के  भ्रमित  कोई  सहायता  नहीं  मिलेंगी  क्योंकि

 उनके  लिये  पृथक  योजनायें हैं  यदि  पथक  योजनायें  मौजद  हैं  तो  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि  शिक्षा

 लय  के  कौन  सी  योजनायें  है ं?

 एम०  एस०  दास  :  वास्तव  में  स्थिति  इस  से  बिल्कुल  विपरीत  है  ।  अ्रनुदान  की
 एक  दत

 यह  बनाई  गई  है  कि  जहां  तक  बोड़  की  साझा  का  सम्बन्ध  जात-पांत  अथवा  धर्म  के  कारण  कोई

 भेदभाव  नहीं  रखा  जाय े।

 श्री  बेलायुधन  खड़े

 श्रिया  सहोदय  :  मैंने  हरनेक  अनुपूरक  eat  की  अनुमति  दे  दी  है  ।  रादेश  पत्र  में
 ४५  प्रदान हैं

 कौर  मझे  कम  से  कम  ३०  प्रश्न  तो  परे  करने  दीजिये |  प्रत्येक  sea  को  जब  हम  लेते  हैं  तो  वह  तब  तक

 महत्वपूर्ण  लगता  जब  तक  हम  दूसरा  प्रत  नहीं  लेते  |

 महानदी  की  बाढ़

 1*  २६२४५.  श्री  संगण्णा  :  कया  गह-कार्य  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  को  Q&uyx F r Were में  महानदी  की  बाढ़  जन्य
 क्षति

 के
 मूल्यांकन

 के  लिये

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  नियुक्त  समिति  का  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  eat  भर

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  हां

 बाढ़  भर  सूखे  क्षति  के  सम्बन्ध  में  सहायता  के  लिये  राज्य
 सरकार

 को  २  करोड़

 २७  लाख  रुपये  का श्रनदान श्रौर. ७३ ७३  लाख  रुपये  का  ऋण  पहले  ही  दिया  जा  चुका  |

 शी  संगण्णा  बाढ़  से  वास्तविक  जान  माल  की  कितनी  क्षति हुई  ?

 दातार  :  क्षति  बहुत  हुई  है  ।  मृतकों  की  संख्या  ४५  है
 ।  ४,१७०  ढोर बह  गये  ।

 क्षतिग्रस्त

 कानों  का  मूल्य  ७१,८४,०००  रुपये  ४,  2¥,Yo,0 0°  रुपये  की  फसल  नष्ट हो  गई  शर  ४२०

 ७  पए  समि  कह  ताई
 teat  संगण्णा  उत्तर  बिहार  कौर  श्रीराम

 की  भांति  क्या  वहां  भी  कोई  बाढ़  नियन्त्रण

 गोई  कता  का  को

 aa

 शरीद  a

 मेस
 at

 विरद  दिवंग
 से  सम्बन्ध  नहीं  दर

 मूल
 क्रीज  मे
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 श्री  राघवेय्या  :  क्या  सरकार  बाढ़  पीड़ितों  की  सहायता  करने  के  स्थान  पर  ऐसी  कार्यवाही

 करना  चाहती  है  जिस  से  भविष्य  में  ऐसी  बाढ़  न  कराये
 ?

 श्री  दातार  :  जहां  तक  मुझे  याद  हैं  इस  काम  को  सरकार  ने  पहले  ही  भ्र पने हाथ  A  ले

 लिया है  ।

 श्री  सारंग धर  दास  :  उड़ीसा  सरकार  ने  कितनी  सहायता  मांगी  थी  उसमें  कितनी  स्वीकृत

 की  गई
 ?

 श्री  दातार  :  मेरे  पास  उसके  भ्रांकड़े  तो  नहीं  हैं  किन्तु  वित्त  मंत्रालय  ने  कुछ  नियम  बनाये हैं

 जिन  के भ्राधाः  पर  वे  स्वीकृति  देते  हैं  कौर  इस  प्रकार  उड़ीसा  को  ३  करोड़  रुपये  दिये  गये  हैं  ।

 बचत  प्रमाण  पत्रों  का  बनाया  जाना

 1*२६२६.  श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  के  पास  इस  प्रकार  के  कोई  अभ्यावेदन  हैं  कि  विभाजन  से  पहले  पाकिस्तान

 में  काम  करने  वाले  उन  लोगों  को  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण  पत्रों  को  भुनाने  में  कठिनाई
 का  सामना  करना

 पड़ता  जिन्होंने  भारत  में  नौकरी  करना  मंजूर  किया

 यदि  तो  ये  कठिनाइयां  प्रकार  की

 उन्हें  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उपमंत्री  बी०  कार
 जी  हां

 श्रामतौर  से  निम्नलिखित  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है
 :--

 (१)  पाकिस्तान  से  सूचियों  की  प्राप्ति  में  विलम्ब  ।

 (२)  विदित  तिथि  wait  ३०  १९४९ से  पहले  पंजीकृत  न  किये  गये  प्रमाण  पत्रों

 के  हस्तांतरण क  लिये  आवेदन  |

 (3)  पाकिस्तान में  प्राधिकर्ताप्रों  (Pledgees)  द्वारा  मुक्त  a  किये

 प्रतिभूति  के  रूप  में  प्राधिकृत  प्रमाण  पत्र  ।

 (१.)  जांच  सूचियों के  शीघ्र  झ्रादान  प्रदान  के  लिये  9euw A aqh ata- में  संपर्क

 कारियों  की  नियुक्ति ।

 (२)  पंजीकृत  दावों  के  निबटारे  की  सुविधाओं  के  लिये  पाकिस्तान  सरकार  से  चर्चा  |

 (३)  प्रतिभूति  के  रूप  में  प्राधिकृत  प्रमाणपत्रों  को  जल्दी  प्राप्त  करने  के  लिये

 केन्द्रीय  दावा  संगठनों  को  उत्तरदायी  बनाना  |

 श्री  एन०  बी०  चौधरी
 :  क्या  सरकार  के  पास  ऐसे  मामलों  के  प्रारंभ  हैं  जिन  में  लोगों  को  यह

 कठिनाई  होती  है  उनका  सम्बन्ध  कितनी  रकम  से  है
 ?

 बी०
 कार  भगत  किस

 भिषेक
 के  मैंने तीन  प्रकार  की  कठिनाइयों का  उल्लेख

 किया है  ।

 श्री  रन०
 बी०

 चौधरी  :  ऐसे  राष्ट्रीय बचत  प्रमाणपत्रों  का  कितनी  रकम  से  सम्बन्ध  है
 ?

 श्री  बी०  कार भगत  :  मेने  बताया  है  कि  कुछ  दावे  केन्द्रीय  दावा  संगठन  को  सौ  गये  हैं

 भ्र  जब  तक  इस  विषय  को  aia  रूप  न  दे  जाय  तब  तक  हम  कूल  संख्या  नहीं  बता  सकते हैं  ।

 उसके  लिये  विशिष्ट  सूचना  की  श्रावद्यकता

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  दामोदर  मेनन
 :

 जिन  लोगों  ने  निश्चित  तिथि  से  पहले  भ्रावेदन  नहीं  किया  है  उनके

 मामलों  की  क्या  स्थिति  है  ?

 श्री  बी०  कार  भगत  :  स्थानान्तरण  के  लिय े?

 fat  दामोदर  मेनन
 :

 जी  हां  ।  उनकी  क्या  स्थिति है  ?

 बी०  अर ०  भगत  :  उनसे  कहा  गया  था  कि  वे  केन्द्रीय दावा  संगठन  में  श्रावेदन करें  ।

 इस
 नियम  में  यह  रियायत  की  गई  है  कि  वे  उन  के  प्रमाणपत्रों  की  मुक्ति  के  उपरान्त महीने  के  भीतर

 म्रथवा
 ३०  3.0  १९५६  इन  दोनों  में  जो  भी  समय  बाद  में  श्राता  हो  तब  आवेदन  कर  सकते a

 a  |

 श्री  बेलायुधन  क्या  इस  विलम्ब  का  कारण  यह  हैं  जो  मुस्लिम  अधिकारी  पाकिस्तान में

 रहना  चाहते  उन्हें  उन  के  मांगने  पर  नकद  रुपया  अथवा  नकद  के  प्रमाण  पत्र  नहीं  दिये  गये  थे  ?

 श्री  बी०  कार  भगत :  में  कह  नहीं  सकता  |  इस  प्रइन  का  सम्बन्ध  उन  लोगों  से  है  जो  भारत

 में  रहना  चाहते  थे
 ।

 इस  का  सम्बन्ध  पाकिस्तान  वालों  से  नहीं

 श्री  tame
 :

 मेरा  अभिप्राय  यह  है  कि  इस  कठिनाई  का  कारण  क्या  यह  तो  नहीं  है  कि  जो

 कर्मचारी  पाकिस्तान में  रहना  चाहते  थे  उनके  मामले  में  विलम्ब  होने  के  कारण  हम  भी  जैसे  का  तैसा

 कर
 रहे

 श्री  बी०  कार भगत
 :

 हमारी  कौर  से  कोई  विलम्ब  नहीं  हश्र

 दास्त्रास्त्र-ग्रायात

 1*२६२७.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  विदेशों  से  oa  भी  शास्त्र  आयात  करता

 क्या  इस  विषय  में  भ्रात्मनिर्भर  होने  का  कोई  कार्यक्रम

 उसमें
 कितनी  प्रगति  हुई

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  (  सरदार  मजीठिया  )  जी  हां

 श्र  शास्त्रों  में  आत्मनिर्भर  बनने  का  प्रत्येक  प्रयत्न  किया  जाता  है  कौर  तेज़ी  से

 प्रगति  की  जा  रही

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 छोटे  तथा  मंझले  के  शास्त्रों
 में  सरकार  कब  तक  आत्म-निर्भर

 हो  जायेगी ?

 मजीठिया  :  इस  का  सम्बन्ध  देश  के  औद्योगिक  विकास  से  है  ।  जब  उद्योगों  का  विकास

 तब  यह  स्थिति  अपने  श्राप  पैदा  हो  जायेगी  ।

 pat  भागवत  झा  श्रीपाद
 :

 माननीय  मंत्री  ने  प्रदान  के  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक रूप

 में  दिया  है  ।  जब  ऐसी  जो  हमारे  कारखानों  में  बनाई  जा  सकती  बाहर  से  मंगाई  जा  रही  हैं  तो

 फिर  सरकार  उन  कारखानों  में  लोगों  की  छंटनी  क्यों  कर  रही  हैं  जब  कि  इन  को  हमारे  यहां

 बनाने  की  गज़ा इश  है
 ?

 मजीठिया
 :

 जो  चीज  यहां  बनाई  जाती  है  वह  बाहर  से  नहीं  मंगाई  जाती
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  कामत  :  भाग  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बात  जानना  चाहता हूं  कि  क्या

 माउंट  बेटन
 की  हाल ही  की  यात्रा के  कारण

 श्रिया  महोदय
 :

 यह  बात  कुछ  समय  पहले  भी  पूछी  गई  थी
 ।

 श्री  कामत
 :  जी

 नहीं
 ।

 जो  बात  मैं  पूछ  रहा  हूं  वह  पहले  नहीं  पूछी  गई
 थी  ।

 श्राप  ने  मेरे  पूरे

 प्रशन को नहीं को  नहीं  सुना

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  लार्ड  माउंटबेटन  की  भारत  यात्रा  के  फलस्वरूप  भारत  ने  लाखों  पाउण्ड

 के
 शस्त्रों  का  ब्रिटेन  को  arse  दिया  है  कौर  ग्न्य  देशों  के  अच्छे  प्रस्तावों  को  ठुकरा  दिया  हैं

 झ्र
 ate

 तो  वे  कौन  से  देश  हैं  जिन  के  प्रस्तावों  को  ठुकरा  दिया  गया  है  ?

 मजीठिया  :
 मैं  समझता  हूं  माननीय  सदस्य  स्वयं  ज्यादा  जानते  हैं

 ।  प्रतिरक्षा  मंत्रालय

 की  भ्र  से  हम  केवल  उन्हीं  वस्तुभ्नों  के  लिये  भ्रामक  दे  रहे  जिनकी हमें  अपनी  रक्षा  के  लिये
 आवश्यकता

 |
 बड़े-बड़े  प्रदान  जैसे  कि  एयर  क्राफ्ट

 ्.) करियरज  इरादी  ।  इनका  उत्तर  पहले  कई  बार  दिया
 जा

 चका  ह्  |

 श्री  कामत  :  श्रीमान्‌  मुझे  एक  औचित्य  प्रदान  उठाना  है  ।  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  यह  था
 कि

 क्या  ्य  देशों  द्वारा  प्रकट  पेश  की  गयी  कौर  वे  कौन-कौन  से  देश  हैं  जिन  के  प्रस्ताव  को  ठुकरा

 tema  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  वह  केवल  वे  ही  वस्तुयें  खरीदते  हैं
 जो

 कि
 बाजार

 में  उपलब्ध  होती  हैं
 |

 वह  सब  से  बढ़िया  वस्तुयें  खरीदेंगे
 |

 श्री  कामत  :  ara  देशों  के  द्वारा  भी  शस्त्रास्त्र  देने  का  वचन  दिया  गया

 महोदय
 :

 पन्त  में  वस्तुओं  का  चुनाव  तो  प्राधिकारियों  को  ही  करना  होता  है
 |

 हम  यह

 प्रश्न  कसे  कर  सकते  हैं  कि  भ्रामक-श्रमिक  स्थान  से  वस्तुयें  क्यों  नहीं  ली  गयीं
 ?

 श्री  कामत
 :
 मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  किन-किन  देशों  के  प्रस्तावों  को  ठुकरा  दिया  गया  था  ?

 महोदय
 :

 इस  रहस्य  का  उद्घाटन  करना  लोकहित  में  नहीं  होगा
 |

 श्री  कामत  :  यदि  लोकहित  में  नहीं  है  तो  मंत्री  महोदय  स्वयं  यह  बात  कहें  ।

 मजीठिया
 :

 इसका  रहस्योद्घाटन  करना  लोकहित  में  नहीं

 श्री  एस०  वी०  राम स्वामी  :  दास्त्रास्त्र  शब्द  एक  अत्यन्त  व्यापक  शब्द  है  ।  क्या  इसका
 तात्पर्य

 भारी  शास्त्रों  से  है  झ्रथवा  स्टेशनों  तथा  राइफलों  as  we  शस्त्रों  से  भी  तात्पये  है
 ?

 सरदार  मजीठिया  :  राइफलों  तथा  अनन्य  प्रकार  के  छोटे  शस्त्रों  का  हम  स्वयं  निर्माण

 कर  रहे

 श्री  एस०  वी०  राम स्वामी  क्या हम  उनके  बारे  में  स्वावलम्बी हैं  ?

 श्री  जोखिम  आल्वा
 :

 शास्त्रों  के  निर्माण  के  wet  पर  विचार  करने से  पूर्व  मैं  मंत्री  महोदय  से

 यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  हम  नौसेना  के  लिये
 साधारण

 से  कैप  फ़िल्म  ब्रिटेन
 स

 मंगा

 रह ेहैं  जब  कि  वही  चीज  हम  कपड़े  की  मिलों  में  तैयार कर  सकते

 प्रतिरक्षा
 मंत्री

 इसके  लिये  मुझे  पूरव  सूचना  की  आवश्यकता ह  ह  कागा



 २८८०
 PEXG

 श्री
 do  बी०

 विट्ठल  राव  :  क्या  यह  सच  है  कि  ब्रिटेन  oz
 के  समान  कुछ  एक

 जिन्हें
 गत

 युद्ध  के  समय  भारत  में  तैयार  किया  जा  रहा  was  विदेशों  से  मंगाये  जा  रहे  हैं  ?

 काटजू  :  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  बात  सच

 इकबाल  fag  :
 क्या  यह  सच  है

 कि
 जहां  तक  तोपखाने  का  सम्बन्ध  हम  पूर्णरूपेण

 विदेशों  पर  निर्भर  करते  हैं  कौर  क्या  भारत  सरकार  ने  इन्हें  भारत  में  ही  तैयार  करने  के  बारे  में  कोई

 कार्यवाही की  है  ?

 काटजू  :
 मैंने  कई  बार  कहा  है  कि  भारत  सरकार  देश  को  शास्त्रों  के  निर्माण  की  दृष्टि  से

 स्वावलम्बी  बनाने  के  लिये  प्रख्यात  महत्वपूर्ण  कार्यवाही  कर  रही  है
 ।

 परन्तु  इसे  एक  ही  वर्ष  में  पूरा  कर

 लेना  सम्भव  नहीं  है
 ।

 हमारे  पास  जिस भी  वस्तु  की  कमी  होती उसे  तो  मंगाना ही  पड़ता

 परन्तु  हम  इस  कमी  को  शीघ्यातिशीष्य  पूरा  करना  चाहते  इस  सम्बन्ध  में  प्रतीक  ब्योरे  देना
 लोकहित में  नहीं  है  ।

 घी  सम्बन्धी  गोलमाल  का  मामला

 1*२६९२८.  श्री  गिडवानी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सशस्त्र
 बल  को  दूध  से  तैयार  किये  जाने  वाले  घी  के  सम्भरण  के  सम्बन्ध  में  ura

 सरकार  को  धोखा  देने  के
 षड्यन्त्र

 के  अ्रपराध  में  खाद्य  मंत्रालय  के  भूतपूर्व  प्रमुख  क्रय  श्री वी  ०

 पी०  भागने  तथा  अन्य  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  दण्ड  अभियोग  कब  चलाया  गया

 इस  मामले पर  सरकार  ने  कितना  खर्चे  किया  है  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  :  इस  मामलें  में  चार्ज  शीट  १९  १९५२

 को  न्यायालय  में  दर्जे  की  गयी  थी  ate  उस  पर  निर्णय  २  EX  को  दिया  गया  था  ।

 इस  मामले पर  किये  गये  खर्च  का  ठीक-ठीक  हिसाब  बताना  सम्भव नहीं  क्योंकि

 fasts  पुलिस  स्थापना  में  अलग-प्लग  मामलों  का  कोई  हिसाब  नहीं  रखा  जाता  ।  सारी  स्थापना  का

 इकट्ठा  हिसाब  रखा  जाता

 श्री  गिडवानी
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  घी  के  सम्भरण  का  ठेका  शुद्ध  घी  व्यापार

 नई  नामक  साथे  जो  कि  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  एक  घी  व्यापारियों  द्वारा  प्रारम्भ किया  गया

 दिया  गया  कौर  यदि  तो  यह  ठेका  लेने  से  कितने  समय  पहले  वह  पाथ  स्थापित  ठ्ठ

 उसे  कितने  रुपयों  का  ठेका  दिया  गया  था  ?

 pat  दातार  :  यह  सच  है  कि  ठेका  a-Q¥e  को  दिया  गया  था  सदस्य बल  की

 २६००  टन  घी  के  सम्भरण  के  लिये  कीमत  १,३०  लाख  रुपये  से  अधिक  इसमें  सरकार  को  इस  बात

 का  अधिकार  था  कि  वह  अपनी  इच्छा  से  इसे  २४  प्रतिशत  बढ़ा  या  घटा  सकती  थी  ।

 श्री  गिडवानी :  अन्य  अभियुक्त  कौन-कौन  उनमें से  कितने  सरकारी थे  शर  कितने

 क्या  उन  सभी  को  दोषी  ठहराया  गया  कौर  उनके  लिये  क्या  सजा  सुनाई  गयी  थी
 ?

 fat  दातार
 :  कुल  १६  भ्र भि युक्त  उनमें  से

 ७
 को  दोषी  ठहराया  गया  था  जिन  में  श्री  भार्गव

 भी  सम्मिलित  थे
 ।

 जैसा  बताया  गया  श्री  भागने  को  भारतीय  दण्ड  संहिता
 की

 धारा  ४२०  के
 भ्रमित

 कौर  Ew  के  भ्र घि नियम  २  की  धारा ५  (२) के  भ्रमित दोषी  ठहराया  गया  है
 |

 उन्हें  एक  वर्ष  का

 कठोर  कारावास  दण्ड  दिया  गया  है  तथा  १०,०००  रुपये  का  जुर्माना  किया  गया  हैं
 ।

 टाचार  निवारण

 भ्र पि नियम
 की  धारा  ५  (२)  के  अधीन  उसे  दो  वर्ष  के  कठोर  कारावास  की  सजा  दी  गयी  है

 ।

 अंग्रेजी  में



 RE  LENE  मौखिक  उत्तर  seg

 श्री  गिडवानी  :  क्या  उससे  जुर्माना  ले  लिया  गया

 पंडित डी०  एन०  तिवारी :  वकीलों  पर  कितना  खर्चे  कराया

 दातार  खर्चे
 का  फान्म पथक्‌-प | ॥ क  हिसाब  बताना  सम्भव  नहीं

 श्री  राघव या
 :

 क्या  उससे  जुर्माना  प्राप्त  हो  गया  है
 ?

 श्री बी बी०  एस०  :
 नया  सरकार  को  जितनी  हानि  हुई  थी  वह  उन  पदाधिकारियों  से  प्राप्त

 कर
 ली  गयी  है  जो  कि  श्रब  करदा  करने  योग्य  थे  कौर  क्या  उन  पर  किये  गये  जुर्माने  प्राप्त

 कर
 लिये  गये

 हैं  र  सरकार  को  कर  दिये  गये

 श्री  दातार  :  हमारा  सम्बन्ध  भ्र भि योग  से  है  और  अभियोग  में  हम  केवल  जुर्माना  ही  ले
 सकते

 हैं
 ।

 प्र  जहां  तक  जुर्माना  प्राप्त  करने  का  सम्बन्ध  उसका  निर्णय  केवल  २  geXg  को  किया

 गया शौर  इसलिये  जुर्माना  प्राप्त  करने  के  लिये  ait  बहुत  समय  नहीं  बीता

 श्री  गिडवानी  :  क्या  यह  सच  है  कि  इसका  निर्णय  कई  बार  स्थगित  कर  दिया  गया  शर

 यदि  तो  कितनी  बार  स्थगित  किया  गया  ?

 PEA  महोदय
 :

 rota  wa  दिया  गया

 श्री  गिडवानी
 :  9E¥o FT LENE से  PEXS  तक  इस  पर  बहुत  सा  समय  लग  गया  है  ।

 श्री  दातार  :  मामला  प्रतिवादी  के  कहने  पर  स्थगित  किया  गया  था  ।  वें  भ्रम  राध  को  छुपा

 सिद्ध  करना  चांहते  थे  तथा  कौर  भी  कई  काम  करना  चाहते  थे  ।  माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  मामला

 कितना  लम्बा  चौड़ा  जब  कि  उसके  निर्णय  में  १०००  पृष्ठ  अभियोक्ता के के  Re  साक्षी

 वादी  के  २३  साक्षी हैं  प्रदर  ६  न्यायालय  साक्षी  हैं  जिन  का  परीक्षण  किया  गया  था  प्रौढ़  लगभग  १०,०००

 दस्तावेज  प्रस्तुत  किये  गये  थे  ।

 सन्दिग्ध  निष्ठा  वाले  पदाधिकारी

 *
 २६२९.  श्री  दिगम्बर सिह  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  संच  है  कि  योजना  आयोग  की  प्रशासन  सुधार  समिति  की  सिफारिशों  पर  एक

 are  जारी  किया  गया  था  कि  सन्दिग्ध  निष्ठा  के  पदाधिकारियों  को  ऐसे  पदों  पर  नियुक्त
 न

 किया

 जहां  उनके  लिये  हज  स्वविवेक  से  काम  करने  की  काफी  गुंजाइश

 यदि  तो  ऐसे  कितने  पदाधिकारियों  को  ऐसे  पदों  पर  नहीं  रखा  गया  या  कितने

 शिकारियों को  ऐसे  पदों  से  हटाया

 सरकार  किसी  व्यक्ति  की  निष्ठा  की  जांच  करने  के  लिये  क्या  कसौटी  अरपना  रही

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  दातार  )  जी  हां  ।  जारी  किये  गये  आदेश  की  एक  प्रति

 सभा-पटल पर  रख  दी  गई
 [

 देखिये  परिशिष्ट
 १४,  श्रनुदन्ध  संख्या  ३१]

 ऐसी  नियुक्तियों  से  हटाये  गये  पदाधिकारियों  की  कोई  सूची  नहीं  है  ।  चयन  करते  समय

 इन  आदेशों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  केवल  वे  ही  पदाधिकारी  चुने  जाते  हैं  जिनकी  निष्ठा  की

 ख्याति  संतोषजनक  है  ।

 सरकारी  करमचारी की  निष्ठा  की  जांच  उसके  सामान्य  ख्याति

 कौर  उसके  कार्य  की  रिपोर्टों  के  झा घार
 पर  की  जाती

 प्रंग्रेजी  मे



 २८८२  उत्तर  २९  १९४६

 श्री  टी०  एस०  ए०  चेट्टियार  :  श्रीमान
 क्या  इसका  भ्रंग्रेजी  में  उत्तर  मिल  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  उत्तर  ०५  में  पढ़  दें  ।

 [  उत्तर  भ्रंग्रेजी  में  पढ़ा  गया 1

 श्री  दिगम्बर सिह  किस  विभाग  में  इस  किस्म  के  पदाधिकारी
 सबसे  ज्यादा  पाये  गये

 श्री  दातार  :  मैं  उनका  प्रदान  नहीं  समझा

 अध्यक्ष
 महोदय  :  श्र

 न
 ही  मैं  समझा  हूं  ।

 थ्री  दिगम्बर  सिह  किस  विभाग  में  सब  से  अ्रधघिक  इस  प्रकार  के  पदाधिकारी  पाये  गये

 श्री  दातार  इस  किस्म  की  सूची  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :  क्या  १९४५६  या  2euy  में  भाई  To  भाई  पी०  एस०  या

 भाई  सी०
 एस०  के  कुछ  पदाधिकारियों  को  उनकी  सन्दिग्ध  निष्ठा  के  कारण  पदच्युत  कर  दिया  गया

 है  या  निकाल  दिया  गया  है  ?

 fat  दातार
 :

 वह  एक  अलग  परन्तु  माननीय  सदस्य  को  मैं  बता  देना  चाहता  हूं  ये

 अनुदेश  सभी  पदाधिकारियों  पर  लाग  होते  हैं  ।

 श्री  सिहासन सिह  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  महालेखापरीक्षक के  इस  लम्बे  चौड़े

 की  are  दिलाया  गया  है  कि  एक  राजदतावास  पदाधिकारी  को  एक  कार  खरीदने  के  लिये  तीन  बार

 श्रम्निमधन
 दिया  गया  atk  यह  कि  पदाधिकारी  ने  एक  कार  खरीदी  है  कौर  उसका  प्रयोग  किये  बिना

 at  उसे  बेच  डाला  है
 ?

 tat  दातार  :  मैं  यह  जानकारी  माननीय  सदस्य  से  प्राप्त किये  लेता  शर  पता  करूंगा

 कि  सच्चाई क्या  है  ?

 श्रिया  महोदय  :  माननीय  सदस्य  व्यक्तिगत मामलों  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  को  लिख

 सकत  हूं  |

 श्री  सिहासन  सिह  :  मंत्री  महोदय  ने  महालेखापरीक्षक  के  प्रतिवेदन  को  नहीं  पढ़ा  है  जिसमें

 उसने  विभिन्न  पदाधिकारियों  की  निष्ठा  के  सम्बन्ध  में  लिखा  है  ।

 श्री  दातार  :  मैंने  यही  तो  कहा

 श्री  सिहासन  सिह  :  परन्तु वह  मुझ  से
 जानकारी  प्राप्त कर  रहे

 झबिया  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  कई  व्यक्ति

 गत  मामले  यदि  वे  नियमों  को  पढ़ेंगे  तो  उन्हें  ज्ञात  होगा  कि  यदि  वे  कोई  पूछना चाहें  तो

 अच्छा  यही  है  कि  वे  १४  या  २०  मिनट  पहले  सूचना  दे  दिया  ताकि  मंत्री  जी  उत्तर  देने  के  लि

 तयार हो  कर  नहीं  समझना  चाहिये  कि  मंत्री  महोदय  ने  ये  सभी  प्रतिवेदन  पढ़  लिये

 उन  सभी  व्यक्तिगत  मामलों  के  बारे  में  उन्हें  पूरा  ज्ञान

 श्री  भक्त  मदान  क्या  गवर्नमेंट इस  बात  को  शभ्रनभव  करती  है  कि  कभी-कभी ऐसा  भी  होता

 है  कि  झ्र गर  बड़े  को  सलाम  न  किया  यहां  तक  कि  ware  उनकी  लड़कियों की  शादियों  में

 गालियां न  पहुंचायी  तो  वे  अपने  मातहत  अफसरों  के  खिलाफ  रिको  लिख  देते  हैं
 ?

 क्या  इस  प्रकार

 की  कार्यवाही  के  खिलाफ  किसी  प्रकार  की  रोक-थाम  की  जाती

 प्रंग्रेजी  में
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 दातार
 :

 मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  जब  कभी  भी  act  अभिलेखों  में  कोई  रिपोर्ट  लिखी

 जाती  है  या  पृष्ठांकन  किया  जाता  है  तो  उच्चतर  पदाधिकारियों  द्वारा  उनकी  पड़ताल  की  जाती  है

 यदि  कुछ  गलत  बात  मालूम  दे  तो  पृष्ठांकन  करने  वाले  पदाधिकारी  को  दण्ड  दिया  जाता

 fart  कामत
 :

 क्या  यह  बात  ठीक  है  कि  सरकार  कभी  भी  किसी  उच्च  पद  पर  या  किसी  भी  प्रद

 पर
 ऐसे  व्यक्ति  को  नियुक्त  नहीं  करती  है  जिस  की  निष्ठा  या  अन्य  किसी  बात  के  लिये  सरकार

 की
 किसी

 समिति  या  संसद्‌  की  समिति  द्वारा  जांच  करने  की  मांग  की  गई  हो  ?

 श्री  दातार
 :

 सरकार  के  पास  यह  मालूम  करने  के  लिये  पर्याप्त  साधन  हैं  कि  क्या  किसी  व्यक्ति

 की  प्रसिद्धि  wat  है  या  नहीं
 ।

 सरकार  सभी  परिस्थितियों  पर  विचार  करने  के  बाद  नियुक्ति  करती

 fat  कामत  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि

 महोदय
 :

 उन्होंने  कल  भी  यही  पूछा  था  श्र  मेरे  विचार  में  वह  झ्राकाशवाणी
 के  सम्बन्ध में  था  ।

 श्री  कामत
 :

 नहीं  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  एक  व्यक्ति  के  संव्यवहार  तथा  कार्य  के

 सम्बन्ध  में  ध  की  लोक  लेखा  समिति  ने  उच्च  स्तर  पर  न्यायिक  जांच  की  सिफारिश  या  मांग  की  थी

 शर  उस  व्यक्ति  को  सरकार  का  बिना  विभाग  का  मंत्री  नियुक्त  किया  गया  है  बल्कि  उसे  पदोन्नति  देकर

 हाल  ही  में  एक  विभाग  का  मंत्री  बनाया  गया

 महोदय  :  इस  प्रश्न का  उत्तर  देने  की  Alaa नहीं

 श्री  कामत  :  इस  का  उत्तर  क्यों  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ?

 महोदय  :  जन  हित  में  नहीं  दिया  जाना  यह  कई  बार  पूछा  जा  चुका

 श्री  कामत
 :

 यह  प्रइन  कभी  नहीं  पूछा  गया  था  ।  इस  का  उत्तर  किस  झ्राधार  पर  नहीं  देना

 चाहिये  ?
 निःसंदेह  प्रदान  को  स्वीकृत  करने  का  आपको  पूर्ण  अ्रधिकार  है  कौर  मैं  श्राप  के  प्राधिकार  में

 सन्देह नहीं  करता  हूं  ।

 |  Prev  महोदय
 :

 इन  बातों  के  सम्बन्ध  में  कौर  इस  सम्बन्ध  में  कि  न्यायिक  जांच  क्यों  नहीं  की

 जानी  एक  बार  या  दो  बार  नहीं  बल्कि  कम  से  कम  तीन  बार  एक  पूर्ण  वक्तव्य  दिया  जा चुका

 है
 |

 यदि  एक  बार  फिर  इस  प्रदान  को  उठाया  गया  तो  इस  समस्या  का  कभी  प्रीत  न  होगा  ।  इसका  निपटारा

 हो  चुका है  ।

 श्री  कामत  :  इस  att  हम  ने  इसका  निपटारा  नहीं  किया  सरकार  ने  चाहें  इसे  निपटा

 दिया हो  ।

 प्रतिरक्षा  सेवाओं  में  wat

 1*२६३०.  श्री  मादिया  गौडा  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भर्ती  करने  वाले  पदाधिकारियों  को  यह  हिदायतें  दी  गई  थीं  कि

 हैदराबाद  त्रावणकोर  कोचीन  राज्यों  में  प्रतिरक्षा  सेवाओं  में  भर्ती  को  बढ़ावा  देने  के  लिये

 विशिष्ट  ध्यान  दिया  जाना  शर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  भर्ती  करने  वाले  सभी  पदाधिकारियों

 जिन  में  हैदराबाद  राज्यों  के  भर्ती  करने  वाले
 पदाधिकारी

 भी

 अजा
 any

 wt में
 मूल  ai
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 ये  हिदायतें  दी
 गई

 थीं
 कि

 जिन  क्षेत्रों  से  प्रतिरक्षा  amit  में  पिछले  दिनों  में  सन्तोषजनक नक  भर्ती  नहीं
 होती

 वहां  पर
 भर्ती

 को  बढ़ावा  देने  के  लिये  विशेष  ध्यान  दिया  जाना

 ये  हिदायतें  देने  के  बाद  इन  राज्यों
 से

 भर्ती  होने  वालों  की  संख्या  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई

 fat  मादिया  गौडा  :  साधारण  ढंग  से  वहां  पर  जितने  व्यक्ति  भर्ती  ये  हिदायतें  देने  के

 बाद  अब  इन  क्षेत्रों  में  उनकी  अपेक्षा  कितने  भ्रमित  व्यक्ति  भर्ती  हुये

 सरदार  मजीठिया
 :  मैं  भ्रांकड़े बता  सकता  |  मद्रास  में  eve  तथा  Rau  के  अ्रांकडों की की

 तुलना  में
 २०

 प्रतिशत  afr  व्यक्ति  भर्ती  हुए  हैं
 ।

 मैसूर  में  भर्ती  में  लगभग  oy  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।

 त्रावणकोर-कोचीन  में  दस  प्रतिशत  तथा  हैदराबाद  में
 ५००  ८००  प्रतिशत

 के  बीच  वृद्धि हुई  है  ।

 श्री  वेलायुधन  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  स्वतन्त्रता  के  ष  हैदराबाद तथा

 त्रावणकोर  कोचीन
 विशेषतया  दक्षिण  भारत  में  प्रतिरक्षा  सेवा  कमीशनों  के  लिये  काफी  कम  संख्या

 में  उम्मीदवार  चुने  गये  हैं  कौर  वास्तव  में  बहुत  से  मामलों  में  बिल्कुल  भी  चुनाव  नहीं  किया  गया

 मजीठिया  वृद्धि
 हुई  है

 श्री  बेलायुधन  :  मैं  कमीशन  पाने  वाले  पदाधिकारियों  की  बात  कह  रहा  हूं  ।

 मजीठिया
 :

 मेरे  पास  कमीशन  प्राप्त  पदाधिकारियों के  ५७  नहीं  हैं  ।  परन्तु  मुझे

 इस
 सम्बन्ध  में  सन्देह  है  कि  उनकी  संख्या  में  कमी  हुई  है  ।  बल्कि  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  उनकी  भली

 भांति  देख-भाल
 की

 जाती  है  कौर  मैं  एक  बार  फिर  यह  बता  देना  चाहता  हूं
 कि  पदाधिकारियों का  चुनाव

 |
 केवल  उनके  गुणों  ही  के  आधार  पर  किया  जाता

 श्री  कार
 पो०  mt  :

 इन  हिदायतों  का  पंजाब  में  भर्ती  पर  कया  प्रभाव  हुमा  है
 ?

 क्या  इसे

 निरुत्साहित किया  गया  था  ?

 मजीठिया
 :
 मेरे  विचार  में  ऐसा  नहीं  यद्यपि  यह  बिल्कुल  सच  हैं  कि  प्रशासकीय

 कारणों  से
 भर्ती  का  एक

 केन्द्र कम  कर  दिया  गया था  तथापि  इससे  भर्ती  पर  कुछ  प्रभाव  नहीं  SAT

 ara  पिल्ले  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  बात  के  कारण  कि  तरक्की  के  मामले  में  भेद-भाव है

 लोग  प्रतिरक्षा  सेवाओं  में  भर्ती  होने  के  लिये  उत्साहित  नहीं हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  काटजू )  :  तरक्की  में  बिल्कुल  भी  भेद-भाव  नहीं  होता  है  ।

 डी०  एन०  तिवारी
 :

 यह  अ्रधिसूचना  जारी  करने  का  विशेष  कारण  FAT  था
 ?

 क्या  इस

 का  कारण यह  था  कि  लोग  भर्ती  किये  जाने  के  खिलाफ  थे  या  पदाधिकारी  भर्ती  नहीं  कर  रहे  थे
 ?

 काटजू
 :  मेरी  यह  हार्दिक  इच्छा  है  कि  सदस्य  सैनिकों  में  सेवा  के  लिये  स्वयं को  aloe

 करने  के  सम्बन्ध  में  देश  के  सभी  भागों  के  व्यक्तियों  को  समान  प्रस *  प्राप्त  हों  जब  कभी  भी  हम  ने

 देखा  कि  भर्ती  में  कमी  हुई  है  तो  ये  हिदायतें  जारी  की  गई  हैं  ।  बस  इतनी  ही  बात

 fait  बी०  एस०  सुनती  कया  माननीय  मंत्री  को  यह  बात  मालूम  है
 कि

 दक्षिण  भारत  में  यह

 भावना  है  कि  प्रतिरक्षा  सेवाओं  के  लिये  पदाधिकारियों  की  भर्ती  करते  समय
 न्याय

 होता  यह

 बात  ठीक  है  या  पर  यह  भावना  है  ।  इसे  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाहियां की  जा

 रही हैं  ?

 प्रत्येक  प्रकार काटजू
 :

 वहां  यह  भावना  नहीं  वहां पर  अन्याय  नहीं हो  रहा

 से  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  में  है
 ।  यह  बात

 हो
 सकती

 है  कि  वहां  पर
 लोग  बहुत  ही  शिक्षित  हैं  और

 ————-——

 प्रंग्रेजी  में
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 प्राणियों  की  संख्या  सीमित  हैं  |  कृपया  यह  याद  रखें  कि  खड़कवासला  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  प्रकाशमय  में  तथा

 विभिन्न  कालेजों  में  भर्ती  होने  के  लिये  चुनाव  के  सम्बन्ध  में  परीक्षा  देनी  होती  है  ।  धर्म

 या  प्राय  किसी  बात  पर  विचार  नहीं  किया  जाता  केवल  गण  देखे  जाते  हैं  ।

 वायस ना  गव्वषणात्मक-भ्रमण  सोसाइटी

 २६३२.  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  गत  कई  वर्षों  से  भारतीय  वायसेना  की  गवेषणात्मक-भ्य्मण सोसाइटी

 प्रति  ag  गवेषणात्मक  दलों  को  हिमालय  पर  भेजती  रही  है

 यदि  तो  सोसाइटी  की  स्थापना  के  बाद  उस  सोसाइटी  द्वारा  बनाये  गये  दलों  द्वारा

 ae  तक  कितने  क्षेत्र  की  गवेषणा  की  जा  चकी

 FEUS  में  सोसाइटी  ने  गवेषणा  के  लिये  कौन  सा  क्षेत्र  चना

 इस  सोसाइटी  को  seit  तक  कितनी  वित्तीय  या  अन्य  सहायता  दी  गई  है  या  जाने

 वाली है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  जी  सोसाइटी प्रति  वर्ष  गवेषणात्मक

 दलों  भेजती  रही

 spit  तक  इस  सोसाइटी  ने  निम्नलिखित  गवेषणात्मक  दलों  को  भेजा  है

 (१)  लाहौल  ate  कुल्लू  घाटियों  में  बारालाचा  दर  तक

 (२)  कुमायूं के  पर्वतों  भियून्द्र घाटी  तक

 (३)  गंगोत्री के  ग्लेशियर  तथा

 (४)  जमनोत्री तक  ।

 ऐसा  पता  चला  है  कि  सोसाइटी  का  विचार  है  कि  या
 तो  पिंडारी  ग्लेशियर  या  रूपकुण्ड

 शर  गोहाना  झीलों  श्र  बद्रीनाथ  क्षेत्र  के  लिये  गवेषणात्मक  दलों  को  भेजा  जाय  ।

 कुछ  नहीं

 श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  रक्षा  मंत्रालय  इस  तरह  की  सोसाइटी  के  कार्य  को  पसन्द  करता है  कौर

 कया  इस  कार्य  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  कुछ  भ्र ौर  कदम  बढ़ाने  का  विचार  खास
 कर  उसको

 आधिक  सहायता  देने  की  दिशा  में
 ?

 सरदार  मजीठिया  :  जहां  तक  श्रमिक  सहायता  देने  की  बात  इस  सोसाइटी  ने  अभी
 तक

 इसके  लियें  मांग  नहीं  की  हैं  ।  प्यार  वह  इसकी  मांग  करेगी  तो  उस  पर  विचार  किया  जायगा

 श्री  waa  दीवान  :  क्या  यह  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  वायु  सेना  के  अ्रतिरिक्त  भूमि  सेना

 जल  सेना  में  भी  इस  तरह  की  सोसाइटियां  बनाई  जायें  उनके  द्वारा  भ्रमण  के  प्रति  एक  श्रावण

 पैदा  किया  जाय
 ?

 सरदार  मजीठिया
 :

 यह
 तो

 वायुसेना  ने  बनाई
 है

 ।  दूसरी  दोनों  सेवायें  नगर  इस  तरह

 की

 गठा  चर  ae  सकता  तह सोसाइटियां  बनाना  वे  बना  सकती हैं  मगर  इतना ्  म  न  NEU  ह ्ईं  कि  दूसरी  दोनों

 सेनाओं के  शए  इन  दलों  में  शामिल
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 पारपत्र  अधिनियम

 *2633  ca a रघुनाथ सिंह  :  कया  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 हैदराबाद  कौर  इलाहाबाद  के  हाई कोर्टों ने  यह  निर्णय  दिया  है  कि
 भारतीय  पारपत्र  अधिनियम

 के  भ्रनुसार  भारत  में  निश्चित  अवधि  से  अधिक  ठहरना  कोई  अपराध  नहीं

 है  श्र  उन्होंने  इस
 झ्र धि नियम  के  अन्तर्गत  अभियुक्त  व्यक्तियों  को  छोड़  देने  का  आदेश दे  दिया

 गौर

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  करना  चाहती

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 मंत्री  :

 यह  विषय  विचाराधीन  है  ।

 श्री  रघुनाथ  सिह  :  क्या
 मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस

 वक्‍त
 भारतवर्ष  में  कितने  फौरनर्स  का  श्रोवरस्टे

 हो  रहा
 है

 ?

 श्री  दातार
 :

 इसका  नम्बर  मैंने  दिया  इस  समय  मुझे  उनकी  ठीक  संख्या  याद  नहीं  ar

 रही

 श्री  कासलीवाल  :
 यदि  किसी  विदेशी  को  किसी  विशिष्ट  अ्रवधि  के  लिये  देश  में  ठहरने के

 लिये  दृष्टांक  दिया  जाता है  प्रौढ़  दृष्टांक  की  अवधि  समाप्त  हो  जाती  है  तो  सरकार  उस  व्यक्ति  को

 देश  से  निकालने  के  लिये  कया  कार्यवाहियां  करती  है  ?

 श्री  दातार
 :

 बिल्कुल  यही  cea  था  जो  एक  कौर  हैदराबाद  AIX  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालयों

 में  प्र  दूसरी  कौर  नागपुर  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायनिर्णयन  का  विषय  था  ।  नागपुर  उच्च  न्यायालय

 ने
 अपने  निर्णय  में  कहा  था  कि  भारतीय  पारपत्र  अधिनियम  के  भ्रनुसार  निश्चित  wale  से  अधिक  ठहरना

 एक  अपराध  हैं  जब  fe  न्य  दो  उच्च  न्यायालयों  का  निर्णय  इस  से  विभिन्न  था  ।  यह  विषय

 धीन  =

 श्री  एम०  डी०  मोदी
 :

 इनमें  से  पाकिस्तान  से  हुए  कितने  हैं
 ?

 श्री  दातार  :  मैंने  वह  नम्बर  दिया  है  ।

 श्री  रघुनाथ सिंह
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  की  तरफ  से  सुप्रीम  कोटे  में  कोई

 दायर  होगी  ?

 श्री  दातार  भारत  सरकार  की  at  मिनिस्ट्री  इस  विषय  के  बारे  में  सोच  रही  है  ।

 सोने की  खानें

 1२६३४.  श्री  तरार ०  पी०  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक
 गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 /
 )  geYw  तथा  geuy  में  सोने  की  कितनी  खानों  में  काम  हो  रहा  था  कौर  प्रत्येक  खान  में

 सोने  की  कितनी  मात्रा  का  उत्पादन

 क्या  निकट  भविष्य  में  सरकार  का  सोने  की  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  विचार

 है  ax  यदि  तो  शौर

 क्या  सरकार  ने  उन  अन्य  क्षेत्रों  का
 सर्वेक्षण  कराया  जहां  सोना  मिलने की

 सम्भावना

 मूल
 में
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 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  (ait Fo | अध
 डी०  से  अपेक्षित  जानकारी  देने

 वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  [  देखिये  परिशिष्ट  १४,  अनुबन्ध  संख्या  ३२  |

 श्री  श्रार०  पी०  गर्ग  :  क्या  हमारा  सोने  का  स्थानीय  उत्पादन  हमारी  श्रावश्यकताश्रों  को  पूरा

 करने  के  लिये  काफी  हैं  या  हमें  प्रपनी  आवश्यकताओं  के  लिये  विदेश  से  सोता  मंगवाना  पड़ता  है

 fat ०
 डी०  मालवीय

 :  हमारे  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  के  प्राविधिक  पहलू  से  है
 ।

 में  कह

 नहीं  सकता  कि  क्या  हम  देश
 की  शझ्राव्यकतानुसार सोने  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  या  नहीं  परन्तु मेरे

 विचार  में  जितनी  मात्रा  में  हमें  सोने  की  भ्रावश्यकता  हैं  उतने  सोने  का  हम  उत्पादन  कर  |

 रामा  राव  :  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  कोलार  की  सोने  की  खानों  के  राष्ट्रीयकरण

 का  प्रश्न  विचाराधीन है  ।  क्या  यह  सच  हैं  कि  राज्य  सरकार  जो  उचित  प्रतिकर  देने  के  लिये  तैयार

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उससे  कहीं  प्रतीक  प्रतिकर  देने  के  लिये  दबाव  डाला  जा  रहा  है
 ?

 श्री क्०  डी०  मालवीय  :  उच्चतर  प्रतिकर  देने  के  लिये  ध  सरकार  किसी  प्रकार  का

 दबाव  डालने  की  बात  मझे  मालम  नहीं  है  |

 श्री  टी०  बी०  fags राव  :
 ग्रामीण

 के  चित्तूर  प्रदेश  में  सोने  की  खानों  के  क्षेत्रों  का  पता  लगाने

 के  सम्बन्ध  में  एक  अतारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  कहा  गया  था  कि  इस  कार्य  में  २-३  वर्ष  लगेंगे  ।  मान

 चित्रण  सम्बन्धी इस  छोटे  से  काम  में  इतना  समय  क्यों  लगेगा
 ?

 श्री  Fo  डी०  मालवीय  मान  चित्रण  का  कार्यक्रम  इतना  छोटा  नहीं  है  ।  ऐसे  बड़े  क्षेत्रों  का

 मान  चित्र  बनाने  के  लिये  काफी  संख्या  में  लोगों  की  आवश्यकता  होती  हैं  जब  वे  उन  क्षेत्रों  का  अध्ययन

 कर  लेते  हैं  तब  उसके  बाद  मान  चित्र  तैयार  किये  जाते  इसलिये  यह  छोटा  कार्येक्रम  नहीं  है  ।

 fat  do  ato  विपुल  राव
 :  क्या  यह  सच  ह  कि

 खान  विभाग  ने  उड़ीसा  में  सोने  की  खोज

 का  कार्य  सम्भाला  था  लगभग  ४५  लाख  रुपया  खच  करने  बाद  काम  बन्द  कर  दिय  था  ?

 श्री  कठ  डी०  मालवीय  मुझे  मालूम  नहीं  कि  लाख  रुपये  हुए  थे  या  यह  काम

 इसलिये  छोड़  दिया  गया  था  कि  विस्तृत  छानबीन  के  बाद  यह  देखा  गया  था  कि  यह  एक  लाभदायक

 प्रस्थापना  नहीं  होगी ।

 fat पी०
 ato  बोस

 :  सोने  की  खानों  के  इन  वर्गों  में  कितने  विदेशी  प्राविधिक  तथा  खनन

 विशेषज्ञ  काम  कर  रहे  क्या  उसी  स्तर  पर  कोई  भारतीय  भी  काम  कर  रहा  है  ?

 fat  Fo  डी०  मालवीय  :  कोलार  सोना  खान  क्षेत्र  का  कार्य  प्रबन्ध  राज्य  सरकार  द्वारा

 किया  जाता  है  ।  मझे  विदेशियों  की  ठीक  संख्या  ज्ञात  नहीं

 श्री  आल्वा :  क्या  सरकार  ने  २०  मई  के  टाइम्सਂ  का  वह  सम्पादकीय

 लेख  देखा  है  जिसका  ata  हैं  सोना  ?  इसमें कहा  गया  है  कि  रूस  एक  विकसित देश

 है  शौर  वह  एक  करोड़  सोना  उत्पादित  कर  रहा  हैं  और  रूस  सोना  बेचने  वाला  देश  है  ।  क्या

 कार  ने  इस  मंत्रालय  के  लिये  कोई  विशेषज्ञ  इस  उद्देश्य  से  कभी  बुलाया  है  कि  इस  दिशा  में  हमारी

 स्थिति  में  भी  सधार  हो  प्रौढ़  हम  दो  लाख  जोंस  सोना  बेच  सकें
 ?

 fat क्र
 डी०  मालवीय

 :  देश  में  सोने  के  उत्पादन  से  सम्बन्धित  इन  का  अनुसंधान  करने  के

 लिये  सरकार  का  किसी  विशेषज्ञ  को  बुलाने  का  कोई  विचार  नहीं  हू  क्योंकि  हम  fea पति  से  परिचित  हैं

 पर  वह  कैसी  है  यह  हमें  मालूम  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  कार
 पी०

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  भारत  द्वारा  उन  विदेशों  को  सोने  में  कुछ

 भ्र दाय गी करना  अपेक्षित  होगा  जिन  देशों  में  डालर  या  पौंड  सिक्का नहीं  चलता  है  क्या  सरकार  सोने

 के  उत्पादन  में  वद्धि  करने  के  लिये  प्रयत्न  करेगी
 ?

 jst Fo
 डी०  मालवीय :  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  हमारे  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  प्रश्न  के

 प्राविधिक  पहलू  से  है
 ।

 सोने  के  उत्पादन  में  कमी  हो  रही  परन्तु  इसके  कुछ  प्राविधिक  कारण

 सं विहित  निकायों  में  भ्रनुसुचित  जातियों  का  प्रतिनिधित्व

 1*२६३६.  श्री  रामानन्द  दास
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार
 ने

 सरकार
 द्वारा  वित्तापोषित  सं विहित  निकायों  कौर  संस्थाओं

 में  भ्रनुसूचित

 जातियों  की  नियुक्ति  का  कोटा  निश्चित  करने  कौर  उसे  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की

 उपर्युक्त  संस्थाओं  में  वर्ष  wwe  में  कुल  कितनी  नियुक्तियां  हुईं
 र  उनमें से

 प्रत्येक  में  अनुसूचित  जातियों  की  संख्या  कितनी
 थी  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  संविहित  ate  श्री-सरकारी  निकायों  में

 अनुसूचित  जातियों  के  सदस्यों  की  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार
 की

 नीति  को  मैँने  २८

 १९५६  को  दिये  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  १५७  के  उत्तर  में  स्पष्ट  कर  दिया

 वर्ष  PEXY—XE  में  प्रत्येक  सं विहित  निकाय  शादी  में  की  गई  नियुक्तियों  और  भर्ती

 किये  गयें  अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  इकट्ठी
 की

 जायगी

 सभा-पटल  पर  रखती  जायेंगी  ।

 part  रामानन्द  दास
 :

 यह  जानकारी  लोक-सभा  पटल  पर  कब  रखी  जायेगी
 ?

 part  दातार
 :

 मैं  करता  हूं  कि  उसे  संसद्‌  के  भ्र गले
 सत्र

 में  सभा-पटल पर  रखा  जा

 सकेगा  ।

 श्री  बेलायधन  :  क्या  गृह  मंत्रालय  ने  इन  संविहित  संस्थाओं  में  भ्रनुसूचित  जातियों
 कौर

 अनुसूचित  श्रादिमजातियों  को  उनके  हक  की  प्रतिशतता  के  आधार  पर  प्रतिनिधित्व  दिये

 में  कोई  टिप्पणी  परिचालित  नहीं  की  है  ?
 जाने  के  सम्बन्ध

 श्री  दातार  :  में  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  ने  अझर तारांकित  प्रश्न  संख्या  १५७  के  मेर

 उत्तर  को  पढ़ा  है  या  नहीं  ।  यदि  उन्होंने  उसे  पढ़ा  तो  सारी  स्थिति  स्पष्ट  हो  गई  होती  ।

 मंत्रालय  ने  यह  प्रइन  सभी  मंत्रालयों  के  समक्ष  रखा  है  प्रो  विभिन्न  मंत्रालयों से  यदि  ऐसा  किया  जा

 सकता हो  तो  निदेश  जारी  करने  के  लिये  भ्रथवा  इन  निकायों  को  सुझाव  देनें  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 श्री  वेलायुद्ध
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  परिपत्र  के  बावजूद
 भी

 बहुत  थोड़े  से  अनुसूचित

 जातियों  के  पदाधिकारी  इन  सं विहित  निकायों  में  नियुक्त  किये  गये  हैं  और  कुछ  मामलों  में  तो  उनकी

 प्रतिशतता शून्य  ही

 श्री  दातार
 :

 यह  सूचना  गलत  है  क्योंकि  उस  श्रतारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  के  साथ  एक

 विवरण  लोक-सभा  के  समक्ष  रखा  गया  था  शहरों  उस  विवरण  में  यह  बताया  गया  कि  यह  सुझाव

 इनमें  से  अघिकांश  निकायों  ara  स्वीकार
 कर  लिया  गया

 है
 |

 age  में
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 मनीपर के के  पदाधिकारियों

 1२६३७.  श्री  रिशांग  किलिंग  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मनीपर  के  एकीकरण  से  पर्व  के  ऐसे  पदाधिकारियों  की  संख्या  क्या  है  जिन  की  सेवायें  पृष्ट

 की  गई  जिन  के  नाम  मनी पर  राज्य के  रचना-पत्र में  प्रकाशित  किये  गये थे  कौर  जो  gd FY से

 संशोधित  वेतन  क्रम  पाने  के  अधिकारी

 क्या  यह  सच  हैं  कि  मनी पर  के  वर्तमान  मुख्या युक्त  ने  एक  ऐसा  श्रादेश  दिया  है  कि  भाग
 (a)  में  उल्लिखित  समस्त  घोषित  पदाधिकारियों  को  wear  पदाधिकारियों  जेसा  समझा  जाये

 यदि  तो  ऐसा  करने  के  क्या  कारण  भर

 इससे  कितने  पदाधिकारी  प्रभावित  होंग े?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  से  आवश्यक  जानकारी  इकट्ठी  की

 जा  रही  हैं  शौर  प्राप्त  हो  जाने  पर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 नागार्जुनकोंडा को  पत्थर  की  पत्तियां

 1२६३९  डा०  रामा  राव  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नागार्जुनकोंडा कौर  अमरनाथ  से  कुछ  मूर्तियां  हटाकर  सारनाथ  अथवा  द्न्य

 स्थानों  को  भेज  दी  गई

 यदि  तो  उनका  ब्योरा  क्या  wk

 उन्हें  वापस  कब  लाया  जायेगा
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  (Sto  एम०  एम०  श्रीमान्‌  ।

 एक
 ४  फीट  ¥

 इंच  ऊंची  चूने  के  पत्थर  की  श्रमिक  जिस  में  ईसा  की  तीसरी  शताब्दि

 का  स्तर  प्रौर  अभय  मुद्रा  में  बद्ध  बैठे  दिखाये गये  नागार्जुनकोंडा से  नई  दिल्ली  लाई  गई  थी  ।

 यह  अभी  निश्चित  नहीं  किया  गया  हू
 ।

 डा०  रामा  राव  नागार्जुनकोंडा  पहाड़ी  पर  एक  संग्रहालय  बनाने  के  प्रस्ताव  की  दृष्टि  से

 पत्थर  की  मूर्तियों  को  उसकें  निर्माण  के  बाद  वापस  कर  देने  का  fog  क्यों  नहीं  किया  गया  है
 ?

 डा०  एम०
 एम०  दास

 :
 यह  निर्णय  बाद  में  किया  जायेगा

 ।
 सरकार  इस

 पत्थर  की
 मूर्ति

 को

 नागार्जुनकोंडा  वापस  ले  तो  परन्तु  में  कोई  निश्चित  तिथि  नहीं  बता  सकता  |

 रामा  राव  :  वह  दिल्‍ली  में  कहां  रखी  गई  है
 ?

 एम०  एम०  दास  :  वह  एशियाई  पुरातत्व  संग्रहालय  में  रखी  गई  है

 श्री
 बी०

 एस०  मुक्ति  :
 व्या

 ग्रान्ट्स  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  नागार्जुनकोंडा  से  हटाई

 गई  बहुमूल्य  मूर्तियों  को  वापस  कर  देने  की  प्रार्थना  की
 हैं  ताकि वे  उस  संग्रहालय  में  रखी  जा  सकें

 जो  बनाया जाने  को  हैं  ।

 एम०  एम०  दास  :  केवल  यही  एक  नमूना  नागार्जुनकोंडा  से  लाया  गया  है
 ।

 कोंडा  से  कौर  कोई  नमूना  भारत  के  प्राय  स्थानों  को  नहीं  ले  जाया  गया  है

 श्री  बी०  एस०  वृत्ति  :  क्या  माननीय  उपमंत्री  को  यह  विदित  है  नागार्जुनकोंडा  से  अनेक

 बहुमूल्य
 कलात्मक  वस्तुओं  हटा

 दी  गई  हैं  ?

 अंग्रेज़ों में
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 प्रिय  महोदय  :  वह  कह  रहे  हैं
 ।

 केवल  एक  ही  वस्त  हटाई

 डा०  रामा  राव  :  इससे  पहले  हटाई  गई  थीं
 ?

 एम०  एस०  दास  :
 नागार्जुनकोंडा

 से  सिर्फ  एक  यही  नमूना  लाया  गया  है  कौर  वह

 wa  दिल्‍ली  में  है
 ।

 यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  कोई  विस्तृत  जानकारी  हो  तो  वह  उस ेमेरे पास  भेज

 श्री  कासलीवाल  :  नागार्जुनकोंडा में  संग्रहालय  के  निर्माण  में  क्या  प्रगति  हुई

 एस०  एम०  दास  :  नागार्जुनकोंडा  पहाड़ी  पर  एक  संग्रहालय  बनाने  का  प्रस्ताव  है  जहां

 यह  समस्त
 जो

 खुदाई  में  प्राप्त  हुई  रखी  जायेगी
 |

 परन्तु  उसमें  कुछ  समय  लगेगा  ।

 पनिक  सम् भरण  विभाग  के  भाव  कर्मचारी

 मुल्ला  श्रब्दुल्लाभाई :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  रेंगे कि  :

 सैनिक  सम्भरण  विभाग  के
 उन  भूतपूर्व

 कर्मचारियों
 की

 संख्या  क्या
 है

 जिनहें
 १९४४  से  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  सेवामुक्त  कर  लिया  गया  प्रौर

 प्रतीक्षक  सूची  में  कितने  व्यक्ति  हूँ
 ?

 मंत्रालय में  मंत्री  2.285

 QR, SUN  |

 श्री  भक्त  ददन  जो  बाकी  बचे  हूए  कर्मचारी हूं  उनको  सरकारी  नौकरियों पर  लगाने

 के  बारे  में  कोई  खास  कदम  उठाया  जा  रहा  प्रौर  कब  तक  की  जाती  है  कि  उन  सब  को  नौकरी

 पर  लगा  दिया  जायेगा ?

 श्री  दातार  :  सरकार  ने  सामान्य  कदम  उठाया  हें
 ।

 रजिस्ट्रेशन  होने  के  बाद  उनको  क्रमिक

 नियुक्ति  मिल  रही

 प्राविधिक  दिक्षा प्राचार्य  ei  2

 २६४१.  श्री
 राधा

 रमण  :  क्या  प्राकृतिक संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  भारत  में  प्राविधिक  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  सोवियत  विशेषज्ञों  की
 सिफ़ारिशों  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  विशेषतायें  क्या
 कौर

 उन  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  कभी  तक  नया  कार्यवाही  की  गई

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  कठ  डी०  मालवीय )  :  उन  सोवियत  विशेषज्ञों  जिन्होंने

 दिसम्बर  geyy  से  Payg  तक  भारत  का  श्रमण  किया  भारत  में  विश्वविद्यालयों  और

 ey  दौक्षणिक  संस्थाओं  में  भतत्ववेत्ताश्यों  भौतिकी  aol  पौर  खान  इंजीनियरों  के  प्रशिक्षण

 के  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  की

 प्रतिवेदन  की  एक  जिसमें  वे  सिफारिशें  सन्निहित  लोक-सभा  के  पुस्तकालय  में

 उपलब्ध  है  |

 सकल  के  विद्यार्थियों  की  संख्या  को  बढ़ाकर  ११०  कर  देने  का  निश्चय  किया  गया  है  कौर

 दाप  सिफारिशें  विचाराधीन
 हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  राधा  रमण  :  उन  सिफारिशों  जिन  को  सरकार द्वारा  स्वीकार कर  लिया  गया

 कितना  व्यय  होने  का  है  ?

 श्री  क्‌०  डी०  मालवीय  :  सिफारिशें  अभी  भी  विचाराधीन  केवल  हमने  संख्या  रक  44

 से  बढ़ाकर  ११०  कर  दिया है
 ।  अन्य  सिफारिशों  पर  ग्राम  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया

 हम  समस्त  योजना  का  वित्तीय  भज  तभी  लगा  सकते  हें  जब
 कि

 समस्त  योजना  अन्तिम
 रूप

 से

 कर  ली  जायें  ।

 tet  राजा  रमण  :  क्या  वे  सिफारिशें  देश की  प्राविधिक  शिक्षा से  सम्बन्धित  विभिन्न  संगठनों

 को
 भेजी  जा  रही  हें  ale  उन  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  उनके  विचार  आमंत्रित  किये

 जा
 रहे  है

 ?

 गंधी  के०  डी०  मालवीय
 :  !

 इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण  समन्वय  है
 ।

 हम  यही  कर  रहे  हैं
 ।

 श्री  डी०  सी०  दार्मा
 :

 कया  मंत्रालय  ने  इस  बात  का  कोई  अनुमान  लगाया  है  कि  द्वितीय

 वर्षीय  योजना  में  कितने  भूतत्ववेत्ताश्रों  ate  भूभौतिकी  वेत्ताश्ों
 की

 भ्रावश्यकता  कौर  यदि

 तो  मंत्रालय  कर्मचारियों की  अपेक्षित  सख्या  किस  प्रकार  से  प्राप्त  करने  की  प्रस्थापना  करता है  ?

 श्री  क०  डी०  मालवीय  :  जहां  तक  विभिन्न  विकास  योजनाओं  में  भूतत्व

 वेत्ताशों  खान-इंजीनियरों का  सम्बन्ध हैं  हमने  प्रपनी  श्रावश्यकताझ्ं  का  अ्रनमान ्य  लगाया

 शौर
 हम  भारतीय  खान  खड़गपुर  इंस्टीट्यूट

 परौ
 भ्रमण  विश्व  विद्यालयों  का  विस्तार इस

 भ्रावश्यकता के  आधार पर  कर  रहे  हैं  ।

 fait  creat  रमण  :  क्या  इन  सिफारिशों  की  जो  इन  विशेषज्ञों  ने  भारत  सरकार  को

 प्रस्तुत  की  किसी  भ्रमेरिकन  विशेषज्ञ  द्वारा  की  जा  रही

 श्री  क् ०  डी०  मालवीय  :
 श्रीमान्‌  |

 विषव  भारती  बीमा  कम्पनी
 --

 TFREVR.  श्रीमती  जयश्री  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  fea  भारती  बीमा  कम्पनी  बम्बई के  १६  कर्मचारियों

 को  ३०  १९५६  को  छंटनी  के  नोटिस  दिये  गये  थे  जो  १  PENS  से  प्रभावी  कौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जीवन  बीमा  व्यापार के  राष्ट्रीयकरण को  भी  ऐसी  छंटनी  का  एक

 कारण  बताया गया  है  ?

 उपमंत्री  बी०  कार  :  कौर  हां  ।

 श्रीमती  जयश्री  :  क्या  कम्पनी  की  हालत  के  किसी  कारण  से  खराब  हो  जाने  के  कारण  ऐसी

 कार्यवाही की  गई

 बी०  श्रार०  भगत  :
 स्थिति  यह  है  कि  यह  कम्पनी  विशेष  जीवन  बीमा  कोष  में  से  साधारण

 क्षेत्र  को  सहायता  देती  थी  कौर  जीवन  बीमा  क्षेत्र  के  सरकार  द्वारा  ले  लिये  जाने  के

 स्वरूप  वे--जैसा  उन्होंने  संराधक  को  बताया--श्रपने व्यापार  का  विस्तार  नहीं  कर  सकते  थे

 सामान्य  पक्ष  को  चला  नहीं  सकते  थे  ।  इसलिये  उसने  कर्मचारियों  की  छंटनी की  ।

 श्री  ato  एस०  मुक्ति
 :  इन  व्यक्तियों  की  सेवा  कितने  वर्ष  की  हो  चुकी  है

 ?
 उनको

 मुक्त  करने  का  प्रयत्न  करने  के  पूर्व  क्या  उनको  कोई  वैकल्पिक  नौकरी  देने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किये

 गये थे  ?
 sii

 गमूल भ्ंग्रेजी में में
 M71ILSD
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 श्री  बी०  श्रार०  भगत
 वे  राष्ट्रीयकृत  क्षेत्र  के  कर्मचारी  नहीं  हैं  ।  वे  कम्पनी  के  सामान्य  पक्ष

 के  कर्मचारी  है  |  जहां  सेवाकाल  का  सम्बन्ध  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं

 श्री ए०
 Fo  गोपालन  :

 कया  वे  सब  एक  ही  श्रेणी  के  यदि  नहीं तो  वे  विभिन्न  श्रेणियां

 कौन-कौन  सी  जैसे  चपरासी  शादी  ।

 श्री  ato  अर ०  भगत  उनमें  से  कुछ  भाग  विभाग  के  एक  मोटर  विभाग  का  दो

 लेखा  विभाग  के  तीन  टाइपिस्ट  एक  डिस्पैचर  था  कौर  दो  चपरासी

 श्रीमती  जयश्री  क्या  बीमा  कर्मचारी बम्बई  के  महामंत्री  ने  २०  भ्रप्रैल  को  बम्बई  के

 संसाधन  पदाधिकारी  को  एक  पत्र  लिख  कर  यह  प्रार्थना
 की  थी

 कि  वह  कर्मचारियों की  छंटनी  को  रोकने

 के  विचार  से  उस  मामले  में  तुरन्त  हस्तक्षेप  करें
 ?

 ०५
 श्री  बी०  कार  भगत

 मुझे  ऐसे  किसी  पत्र  की  जानकारी  नहीं  है  ।  लेकिन यह  सच  है  कि

 कम्पनी  द्वारा  संराधन
 पदाधिकारी

 को  लिखे  गये  प्रार्थना  पत्र  अ्रथवा  पत्र  में  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि

 कम्पनी
 के

 व्यवसाय
 के  साधारण  कौर  जीवन  क्षेत्रों  के  भौतिक  पृथक्करण  के  कारण  उसे  कर्मचारियों

 की  छंटनी  करनी  पड़ी  है  ।  मैं  यह  निवेदन  करूं  कि  यह  सही  स्थिति  नहीं  क्योंकि  बीमा  अधिनियम के

 अ्रन्तर्गत  दोनों  कोष--जीवन  कोष  शर  साधारण  कोष  पृथक-पृथक १ ८ १  हैं  किसी  भी  कम्पनी  के  कार्य

 के  साधारण  क्षेत्र  को  जीवन  क्षेत्र  से  प्राथमिक  सहायता  देना  प्रवेश  हैं  कौर जहां  तक  वे  ऐसा  वैसा  करते  हैं

 उसके  लिये  वे  स्वयं  जिम्मेदार  हैं  ।  जहां  तक  अ्रधिनियम  का  सम्बन्ध  उन्हें  साधारण  क्षेत्र  को  alas

 सहायता  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  हैं  ।  यदि  उन्होंने  साधारण  क्षेत्र  को  जीवन  क्षेत्र  से  आ्राथिक  सहायता

 नदी  होती  तो  यह  मामला  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  ।

 बम्बई के  स्मारक

 1*९२६४३.  श्री  एम०  डी०  जोशी  बया  शिक्षा  मंत्री  यह  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे

 बम्बई  राज्य  के  राष्ट्रीय  महत्व  के  उन  प्राचीन  कौर  ऐतिहासिक  स्मारकों  के
 नाम

 जो

 (१)  केन्द्रीय सरकार  भ्र  (२)  केन्द्रीय  सरकार
 की

 कौर  से  बम्बई  सरकार  की  देख  भाल  के  अधीन

 la
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  REX W—UR  से  PEYY—UR  तक  उनके  संरक्षण  पर  कितना

 धन  व्यय  किया  कौर

 बम्बई  सरकार  को  देखभाल  के  लिये  सौंपे  गये  स्मारकों  पर  उसके  द्वारा  AAR  से

 PEAY-AE  तक  कितना  धन  व्यय  किया  गया  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एस०  :  से  जानकारी
 इकट्ठी

 की
 जा  रही

 है

 कौर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 धौलपुर  उत्तराधिकार

 1२६४४.  डा०  नटवर  पांडे  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  धौलपुर  उत्तराधिकार  जंच  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  चुका

 यदि  तो  वह  कब  तक  प्राप्त

 यदि  भाग
 का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  समिति  ने  क्या  सिफारिशें  की  कौर

 सपरेगी  ?
 सरकार  कब  तक

 oer
 विनिश्चय

 "
 ७  है  है

 aa it  में
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 मंत्रालय  में  मंत्री  जी  नहीं  ।

 प्रतिवेदन  gaye  में  प्राप्त होगा  ।

 ae
 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते

 ।

 कासलीवाल  :  क्या  सरकार  प्रत्येक  विवादास्पद  उत्तराधिकार  कं  मामले  में  एक  जांच

 समिति  नियुक्त  करने  की  इस  प्रक्रिया  का  नियमित  रूप  से  पालन  करेगी ?

 दातार  :  जब  भी  सरकार  वइ्यक समझेगी  वह  यह  विशिष्ट  प्रक्रिया  अपनायेगी
 |

 श्रवकादा  नियम

 श्री  टी०  बी०  विट्ठल राव  :  क्या  वित्त  मंत्री  २३  मारे  PEUE  को  पूछे  गये

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  €  १०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  वर्गों के  सरकारी  कर्मचारियों के  श्रीवास  नियमों  में  श्रसमानतायें  दूर

 करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  तब  से  कोई  भअ्रन्तिम  विनिश्चय  किया  शौर

 यदि  तो  वह  कब  तक  किया  जायगा ?

 उपमंत्री  बी०  कार  भगत  जी  नही ं।

 जैसा  कि  मेंने  पहले  माननीय  सदस्य  को  बताया  वह  विषय  पेचीदा  हैं  प्रौढ़  भ्रान्ति

 विनिश्चय  के  लिये  थोडा  कौर  समय  लगेगा  |

 ठी०  बी०  बिट्ठल  राव  :  श्रेणी  ४  के  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  अवकाश  नियम

 बनाने  का  संपूर्ण  प्रश्न  काफी  लम्बे  समय  से  विचाराधीन  रहा  है  और  पिछले  कई  वर्षों  से  वह  सक्रिय

 विचाराधीन था  ।  यह  विचार  भ्रान्ति  रूप  से  कब  तक  पूरा  हो  जायगा ?

 बी०  कार  भगत  :  यद्यपि  में  यह  नहीं  मानता  कि  यह  विषय  इतने  लम्बे  समय  से  सक्रिय

 विचाराधीन
 रहा  में  यह  स्वीकार  करता  हुं  कि  विनिश्चय  करने  में  श्रव्य  ही  कुछ  देर  हुई

 है  ।
 मैं  माननीय  सदस्य  को  कौर  सभा  को  श्राइवासन  दे  सकता  हुं  कि  बहुत  शीघ्र  ही  विनिरुच््म  किया

 जायगा  कौर  way  फिलहाल  गह  तथा  वित्त  मंत्रालय  उस  पर  क्षत्रिय  विचार  कर  रहे

 go  ato  विट्ठल राब  :  क्या  विचाराधीन  प्रस्ताव  के  वित्तीय  पहलू  पर  विचार  किया

 गया  है  यदि  तो  उसमें  कितना  धन  लगेगा ?

 श्री  प्री०  कार  भगत  :
 जहां  तक  वर्तमान  स्थिति

 का
 सम्बध  लगभग  g,  \¥Y,00,000

 रुपये  का  वित्तीय  wet  है  |

 Tat  ao  do  विट्ठल  राव  :  क्या  कमंचारियों  की  यह  धारणा  नहीं  है  कि  जब  कभी  ऐसे  मामले

 वित्त  मंत्रालय  को  भेजे  जाते  तब  विनिमय  में  बहुत  wire  समय  लगता  है  प्रौढ़  क्या  वह  धारणा  दूर

 करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही

 fat  बी०  शर ०  भगत  :  मैं  इस  भ्रारोप  को  नहीं  मानता  ।  जैसा  कि  मैंने  यह  बहुत

 पेचीदा  मामला  हूँ  जिस  में  कई  उलझनें  उसी  कारण  देर  हुई  किन्तु  जैसा
 कि

 मैंने  AEA

 iter  ही  विनिश्चय  किया  जायगा  ।

 छादबेट के  निकट  तेल

 1*२६४६.  श्री  बगावत  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  site  वैज्ञानिक  ७०७  मंत्री  यह  बताने

 राना  ही की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  छादबेट  के
 निकट

 तेल  की  खोज  करने
 का  विचार  है  ?

 अंग्रेजी में



 Roky
 xe  १९४५६

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री
 कठ  डी०  उस  क्षेत्र  का  विशेष  तौर  से  अध्ययन

 नहीं  किया  गया
 है

 कौर  सम्भव  है  कि  निकट  भविष्य  में  उन  क्षेत्रों  के  साथ यहां
 भी

 खोज  की  जाये  जहां

 तेल  मिलने
 की

 सम्भावना  समझी  जाती  है  ।

 श्री  बगावत
 :

 कया  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  सरकार  ने  छादबेट  के  निकलते  खोजने का

 प्रयत्न  किया  हैं  भर  उसे  वहां  तेल  मिला

 शि हठ  डी०  मालवीय
 :

 मुझे  कुछ  समाचार  मिले  हैं  कि  ५ द्रादनट  क्षेत्र  के  ठीक  उत्तर  में  तेल

 भोजन  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 1*२६४७.  श्री  एच०  एन०  मुक्कों  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सिंहभूम  क्षेत्र  में
 कितना

 तांबा  खनन  कार्य  कौर  उत्पादन  eat  कौर

 उसमें  विदेशी  हितों  का  wa  कितना  है  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  (  श्री  के०  डी०  मालवीय  :  ||  सह  ह
 क्षेत्र  में  मोसाबानी

 बड़िया  ait  सुरक्षा  की  तांबा  खानों  में  काम  किया  गंया  है  ।  गत  तीन  वर्षों  में  कच्चे  तांबे का  उत्पादन

 इस  प्रकार  है

 १९४३  2,235,020 eq टन

 2EYY  ३े,४  २,७५०  टन

 2EUY  2,84, 688  टन

 वह  समवाय  ब्रिटेन  में  निगमित  एक  सार्वजनिक  सीमित  समंवांय  है  जिस  का  रजिस्टर

 कार्यालय  Ve  मूरगेट  ,  लन्दन  में  है  |  समवाय  में  भारतीयों
 की

 तुलना  में  विदेशियों  के  अंशों  के  सम्बन्ध

 में  जानकारी  इकटठा  की  जा  रही

 एच०  एन०  सूरजों  :  अभी  हाल  में  सरकार  की  ottentire atfer att नीति  की  घोषणा को  ध्यान  में

 रखते  हुए  जिससे  तांबे  को  निजी  उत्पादन  क्षेत्र  में  रखा  गया  तो  क्या  हम  यह  समझें  कया  तांबे

 जैसी  महत्वपूर्ण  वस्तु  में  विदेशी  हितों  को  अपने  अधीन  ले  लेने
 का

 विचार  समाप्त  कर  दिया  गया

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :
 जी  नहीं  ।  औद्योगिक

 संकल्प  के
 सम्बन्ध  में  कभी  हाल  के

 ०७  में  कहा  गया  है  कि  जहां  तक  विद्यमान  तांबा  खानों  का  सम्बन्ध  वे  वहीं  रहेंगी  जहां वे  हैं  ।

 किन्तु  भविष्य  में  तांबा  खानों  का  खनन  गैर-सरकारी  क्षेत्रों
 को

 नहीं  दिया  जायगा

 1२६५०  श्री  गिडवानी  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  ३  १९५६  की  पूछे  गये  तारांकित  wer

 संख्या  Oey  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  जिस  में  सरकार  ने  पदाधिकारियों  के  WIT  १९४८ सें  2EKR
 Ace  AN

 तके  दिल्‍ली  के  राजपत्र  घोषित  पदाधिकारियों  द्वारा  काम  में  लायी  गयी  सरकारी
 १

 ं  में  पेट्रोल के

 उपभोग  के  कारण  उनसे  बकाया  धन  राशि  बतायी  थी  कौर  यह  भी  बताया  थां  कि  सम्बन्धित

 पदाधिकारियों  से  कुछ  अभ्यावेदन  विचाराधीन  रहने  के  कारण  सरकार  ने  श्री  तक
 रूपया

 वसूल  नहीं

 किया  क्या  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 वे  किस  के  भ्र भ्या वेदन

 पर  विचार
 क्या  सरकार

 ने
 उन  गार

 किया
 za?

 अंग्रेजी  में
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 मंत्रालय  में  मंत्री  :  )  ब  भ्रम्यावेदनों  में  सम्बन्धित  पदाधिकारियों

 ने  कहा
 ह

 किं
 (2  )  दिल्‍ली  कर्मचारी  मोटरगाड़ी  नियम  लाग  होने  के  पूर्वे  ११  १९४५६

 के  सरका  मोटरगाड़ियों  के  उपयोग  के  साथ-साथ  सरकारी  भत्ता  मंजूर  किये  जाने  के  बारे  में

 कोई  स्पष्ट  आदेश  नहीं  थे  atc  दिल्‍ली  कर्मचारी  मोटरगाड़ी  नियम  aaaett  प्रभाव  से  लाग  नहीं  किये

 जा  सकते  |

 (२)  उन  से  बकाया  धनराशि  वसूल  करने  के  सम्बन्ध  में  विनिश्चय  करने
 के  कत्तव्य

 किस  प्रकार के  किन  दशकों  में  पदाधिकारियों ने  सरकारी  गाड़ियों  का  उपयोग किया  कौर

 यह  तथ्य  कि  दिल्ली  लम्बे-लम्बे  फासलों  का  शहर  इन  बातों  oe  भीं  विचार  किया

 जाना  चाहिये  ।

 राज्य  सरकार  शभ्रम्यावेदनों  का  परीक्षण  कर  रही

 1  श्री  गिडवानी  :  किन  पदाधिकारियों  ने  श्रम्यावेदन  दिये  हैं  ate  प्रत्येक  के  नाम  कितनी

 राशि  बकाया

 fat  दातार  :  कुल  ae  पदाधिकारी  हैं  कौर  धनराशि  अलग-भ्रमण  है  ।  कम  से  कम  २५७

 रुपये  कौर  अघिक  से  ah  ¥,E00  रुपये

 श्री  गिडवानी  :  सरकार  इस  विषय  में  कब  विनिश्चय  करेगी
 ?

 दातार  :  करीब  एक  महीने  में  ।

 मंत्रियों  की  faa  यात्रायें

 1*२६५१.  श्री  कामत  :  कया  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रागामी  संसदीय  waar  में  कितने  मंत्री  भारत  के  बाहर  दौरा  करेंगे

 वे  किन-किन  विभागों  के  कौर

 उन  में  से  प्रत्येक  fee  उद्देश्य  प्रयोजन  से  विदेश  जायेंगे
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  |  [  देखिये  परिशिष्ट  १४५,  अनुबन्ध  संख्या  ३३  |

 fat  कामत  :  सभा  पटल  पर  रख  गये  विवरण  से  यह  मालम  होता  है  कि  केवल  स्थायी  स्वास्थ्य

 अस्थायी  स्वास्थ्य  प्रधान  मंत्री  कौर  वैदेशिक  कार्य  उपमंत्री  ही  विदेश  जायेंगे  ।  कया यह  सूची

 भ्रान्ति  है  मंत्री  जी  सभा  को  यह  बतायेंगे  कि  क्या  उनके  कोई  सहयोगी  ग्रीष्म  काल  में  '  विदेशों

 में  यात्रा  करने  की  कोई  योजना  बना  रहे  हैं
 ?

 fat  माननीय  सदस्य  से  प्रश्न  प्राप्त  होने  के  बाद  जो  पूछताछ की  गयी  थी  उसक

 अनसार  यह  सची  है  ।

 श्री  कामत  :  विदेश  जाने  पर  मंत्रियों को  यात्रा  भत्ते  शादी  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में

 नियम  विनियम  क्या

 fat  दातार  :  उसके  नियम  हैं  जिन्हें  सभा  जानती हे  ।

 कामत  मैं  नहीं-जानता  ।  क्या  वह  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखेंगे
 ?

 ferret  महोदय  :  पुस्तकालय में  उन्हें  रख  दिये  जाने  के  लिये  मैं  कहूंगा
 ।

 ऐसे  सभी
 नियम

 पुस्तकालय में  रखे  जाते
 EE  Oooo

 मूल  रंगरेजी  में
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 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  कया  हमें  आगामी  अवकाश  में  विदेश  जाने  वाले

 संसदीय  सचिवों
 उनके  सहायक  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  मालूम  हो  क्योंकि  मुझे  ज्ञात  हुसना

 है  कि  मंत्रियों  के  अ्रतिरिक्त  सरकार  के  कुछ  सदस्य  भी  जा  रहे

 दातार
 :

 सम्भव  है  कि  कुछ  पदाधिकारी  मंत्रियों  के  साथ  जायें  ।

 राष्ट्रीय  प्रयोगशालायें

 1२६५२.  श्री  कार  पी०  गर्ग  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर
 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  को  कार्यान्वित  करने  की  दिशा  में  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  का  क्या

 प्रत्यक्ष भाग

 क्या  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  दौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  के  बीच  गहरा  समन्वय  स्थापित

 करने के  कोई  प्रभावोत्पादक  अभिकरण  विद्यमान  ak

 यदि  तो  दूसरी  पंचवर्षीय
 योजना  की  सफलता  के  हेतु  इन  प्रयोगशालाओं के  लिये

 क्या  ठोस  परियोजनायें तैयार  की  गयी

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०  :  से  झ्रावश्यक  जानकारी  देने

 वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १४,  अनुबन्ध  संख्या  २४  ]

 श्री  कार  पी०  देश  के  ales  विकास  के  लिये  व्यावहारिक  विज्ञान  के  बढ़ते

 हुए  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  राष्ट्रीय  प्रयोगशाला ग्र ों  को  मूलभूत  विज्ञांन  की  अपेक्षा

 व्यावहारिक  विज्ञानों  की  भ्रमित  ध्यान  देने  के  लिये  निदेश  देना  चाहेगी  ?

 श्री के०  डी०  मालवीय  :  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाश्रों  ने  पहले  ही  झपना  कार्यक्रम  पर्याप्त  रूप  से

 आयोजित  कर  लिया  है  जिसमें  व्यावहारिक  दिशा  की  are  भी  काफी  काम  शामिल  है  ।  यदि  माननीय

 सदस्य  विवरण  देखें  तो  उन्हें  मालूम  होगा  कि  प्रयोगशालाश्रों  ने  कई  महत्वपूर्ण  निर्णय  किये  हैं  जो  ह

 परीक्षण  के  लिये  राष्ट्रीय  गवेषणा  विकास  निगम  को  सौंप  दिये  गये

 श्री  कार  पी०  मूलभूत  गवेषणा  की  तुलना  में  व्यावहारिक  विज्ञान  पर  कितना  प्रतिशत

 श्री के०
 डी०  मालवीय

 :  व्यय  का  ऐसा  विभाजन  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  किया  जा  क्योंकि

 प्रयोगशाला  में  सम्पूर्ण  कार्य  एकीकृत  है  ।

 कासलीवाल
 :

 सबसे  बड़ी  एक  राष्ट्रीय  प्रयोगशाला  के  एक  निदेशक  प्रो०  एम०  एस०

 थैकर  ने  एक  वक्तव्य  दिया  है  कि  सभी  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाश्रों  में  अग्रिम  परियोजनायें  बनाने  का  विचार

 है  जिस  से  कि  वे  पंचवर्षीय  योजना  को  अग्रेतर  कार्यान्वित  करने  में  उपयोगी  हों  ।  क्या  वह  वक्तव्य  सच  है
 ?

 पति  क्‌०  डी०  मालवीय
 :

 यह  ठीक  है  कि  उन  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  में  भ्रमित  परियोजनाओं

 बनाने  का  विचार  जहां  यह  आवश्यक  होगा  ।  यदि  प्रयोगशालाश्रों  में  उपयोगी  प्रयोग

 पूरे  हो  जाते  हैं  और  उन्हें  ब  जारी  रखना  आवश्यक  हो  तो  उन  प्रयोग  शालाओं  में  झीनी  परियोजना  यें

 प्रारम्भ  की  जायेंगी  किन्तु  प्रत्येक  राष्ट्रीय  प्रयोगशाला  में  ऐसी  योजनायें  प्रारम्भ  नहीं  जायेंगी
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 तमेंगलाँग में  सुभिक्ष

 ~e
 श्री  Fo  उठ  संख्या  २३.  श्री  रिश् यांग  किलिंग  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 केरल

 कभी  हाल  ही  में  मनीपुर  में  तर्मिगलांग  में  भूख  के  कारण  कितने  लोग  मरे

 क्या  सरकार  ने  उस  क्षेत्र  में  दरी  के  कारण  स्थिति  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण

 किया

 यदि  तो  वहां  पर  क्या  स्थिति

 क्या  वहां  का  क्षेत्र  दुर्भिक्ष-क्षेत्र घोषित  कर  दिया गया

 सरकार  ने  उस  क्षेत्र  में  सहायक  कार्यों  में  कितना  रुपया  व्यय  किया

 अब  तक  सरकार  ने  वहां  सहायता  के  लिये  क्या  उपाय  तथा  कायें  किये

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  तमेंगलाँग सब  डिवीजन  से  वहां  के

 डिवीजनल  sear  ग्रामीणों  द्वारा  इस  प्रकार  की  किसी  भी  मृत्यु का  समाचार नहीं  मिला
 3

 ै  | ठ

 सब  डिवीजनल  आफिसर  तथा  एक  परामर्शदाता ने  उस  सब-डिवीजन की  स्थिति  का

 सर्वेक्षण  किया  है
 ।

 इस  क्षेत्र  में  किसी  प्रकार  का  सुभिक्ष  नहीं  है
 ।

 रिपोर्ट  से  यह  पता  लगता  है  कि  करीब
 ४०

 गांवों  में  कुछ  कमी  हैं  ।  इस  स्थिति  को  ठीक

 करने  के  लिये  सरकारी  फूटकर  दुकानों  द्वारा  ५  रुपये  प्रतिमन  के  सहायक  मूल्य  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  धान

 तथा  चावल  बेचा  जा  रहा  है
 ।

 यह  मूल्य  बाजार  भाव  से  कम  है
 ।  किन्तु फिर  भी

 गल्ले
 की  दुकानों  से

 बहुत  कम  निकासी

 नहीं  ।

 कभी तक  निःशुल्क  सहायता  देने  की  कोई  आवश्यकता  उत्पन्न  नहीं  हुई  है  किन्तु  फिर  भी

 ग्रामीणों  की  सहायता  के  लिये  बड़ी  कम  कीमत  पर  धान  बेचा  जा  रहा  है  ae  aa  डिवीजन  में  गल्ले  की

 तीन  फुटकर  दुकानें  खोल  दी  गई  हैं  ।  इनमें  से  एक  तर्मिगलांग  में  है  कौर  शेष  दो  तामा  कौर  खत्म  में  हैं

 जो  इस  सब  डिवीजन  के  उत्तरी  तथा  दक्षिणी  क्षेत्रों  में  प्रभी  हाल  ही  में  भारतीय  वायु  सेना

 की  सहायता  से  तेमिंगलांग  में  ५००  मन  कौर  धान  डाला  गया  है  ।

 वर्तमान  अथवा  प्रस्तावित  निर्माण  कार्यों  में  ही  कार्य की  बहुत  ज्यादा  गुंजाइश है

 फिर  उन्हें  भारवहन  से  भी  पर्याप्त  काले  मिल  सकता  है  पिछले  वर्ष  इम्फाल  तर मिंग लांग  सड़क  पर

 22,328,000 MIA ay lat BT CAAA रुपये  व्यय  होने  का  तखमीना  लगाया  गया  था  कौर  इस  वर्ष  २०  लाख  से  भी  प्रतीक

 रुपये  व्यय  किये  जाने  हैं
 ।

 इसी  प्रकार  बिलासपुर-करार  सड़क  पर  पिछले  वर्ष  ५०,००० रुपये  के  व्यय

 का  नामा  लगाया  गया  था  इस  बार  वहां  पर  ३  लाख  रुपये  के  खर्चे  का  उपबन्ध  किया  गया  है
 |

 Yo,ooo  रुपये  ग्रामों  में  मार्गों  तथा  सिंचाई  के  कार्य  के  लिये  दिये  गये  हैं  ।  स्थानीय  अधिकारियों  को

 वहां  की  स्थिति  की  पूर्ण  खबर  है  ।  कौर  यदि  वहां  पर  सहायक  कार्यों  प्राणी  की  भ्रावश्यकता  होगी  तो  वे

 लोग  arse  कायें वाही  करने  में  पीछे  नहीं  रहेंगे  ।

 शी  रिज़वान  किलिंग
 :

 मुझे  उस  क्षेत्र  के  लोगों  से  यह  सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि  वहां  पर  कई  लोगों

 की
 भूख  के  कारण  मृत्युएँ  हुई  किन्तु  राज्य  सरकार  की

 रिपोर्टे  लोगों
 की  सूचना  से  उलटी

 है
 ।

 ee क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की

 मूल  अंग्रेजी  में
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 दातार
 :
 सरकार ने  पूरी  जांच  की  है  किन्तु  यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  कोई  विशेष

 सूचना  है  तो  वह  मनीपुर  की  सरकार को  भेज  दी  जायेगी ।

 श्री  रीडिंग  किलिंग
 :

 क्या  मैं  उन  अधिकारियों  के  नाम  जान  सकता  हूं  जिन  को  जांच  का
 क  के  eve

 काम  दिया गया  है

 महोदय
 :

 क्या  माननीय  सदस्य  यह  बता  सकते  हैं  कि  भ्रूण-प्रमुख  स्थान  पर

 श्रमिक  व्यक्ति  की  भूख  से  मृत्यु  हुई  है
 ?

 यह  तो  एक  सामान्य  शिकायत  मात्र  है  कि  इतने  आदमी  मर  गये

 गौर  दूसरे  पक्ष  ने  जांच  भी  कर  ली  है
 ।

 मैं  अब  झौर  कितने  प्रश्नों  की  ्  दे  सकता

 R

 श्री  fear
 किशिंग

 :  जैसा  कि  are  ने  पिछली  बार  सुझाव  दिया  मैंने  सब  कागजात  तथा

 सूचना  माननीय  मंत्री  महोदय  को  भेज  दी  थी  ।

 महोदय :
 तो

 तब  श्राप  यह  पूछ  सकते  हैं  कि  क्या  श्रमिक-ग्रुप  स्थान
 पर भ्रामक-श्रमिक

 व्यक्तियों
 की  भूख  से  मृत्यु  हुई  हैं

 ?

 श्री  रीडिंग  किलिंग
 :

 कया  यह  सत्य  है  कि  कब  बांगलांग  के  ATTN
 चार  अन्य  ग्रामों में

 भूख  कू  कारण  १४  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  है
 ?

 महोदय
 :

 उनका  उत्तर  है  नहीं
 |

 fat  fort  किलिंग
 :

 मैंने  कुछ  दिन  पहले  माननीय  मंत्री  को  श्रावक  कागजात  दिये  थे  ।

 श्री  दातार
 :

 यह  खबर  बिल्कुल  गलत  हे  कि  वहां  पर  भूख  के  क  रण
 कोई  मृत्यु  हुई

 श्री  रीडिंग  किलिंग
 :

 क्या  सरकार  उस  अधिकारी  की  रिपोर्ट  सभा  के  पटल  पर  रखने  की

 कृपा  करेंगी  जो  वहां  पर  जांच  करने  गया  था

 faa  महोदय
 :

 में  इसकी  ऋतुमति  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कुछ  समय  पहले  एक  बयान  में  बताया  था

 कि  निर्माण  कार्य  में  लगे  हुए  लगभग  ५०  प्रतिशत  लोगों  को  उनका  वेतन  दिया  नहीं  जा  सका ह्  इसके

 क्या  कारण  हैं  ?  खास  कर  जबकि  वहां  पर  पहले  ही  सुभिक्ष  की  स्थिति  में  यह  सहायक  कार्य  किया  जा

 रहा  है  तब  सड़क  बनाने  के  कार्य  पर  लगे  हुए  इन  व्यक्तियों  के  वेतन  भुगतान  में  इतनी  देरी  कयों  की

 गई  है  ?

 श्री  दातार  :  जहां  तक  वास्तविक  भुगतान  का  सम्बन्ध  था  यह  सर्वेक्षण  तथा  जांच  के  बाद

 दिया  जाता  था  ।  ate  यही  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 yn  ५ ७  ba

 fait  एस०
 ato

 देब
 :

 क्या  सरकार
 न  जारी  कर  दिये  हैं  कि  श्रगर  स्थिति  कौर

 खराब  हो  जाये  तो  लोगों  को  निःशुल्क  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।

 दातार
 :

 यह  सब  नियमों  के  भ्रनुसार  होता  है  ।  जब  कभी  इस  प्रकार  का  सुभिक्ष  पड़ता  है  कि

 फसल  बिल्कुल  ही  खराब  हो  जायें  तो  लोगों  को  विलम्ब  सहायता  देनी  प्रारम्भ  कर  दी  जाती  है  ।

 fot  राघवेया
 :

 सड़क  कार्य  पर  लगे  हुए  मजदूरों  को  कितना  वेतन  दिया  जा  रहा  था
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रति  व्यक्ति
 ?

 श्री  राघवेया  :  हां ।

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 श्री  दातार  :  मैं  यह  नहीं  बता  सकता  हूं  ।

 श्री  नम्बियार
 :

 क्या  इस  अवधि  में  कुपोषण  के  कारण  कोई  मृत्यु  हुई

 शी  दातार
 :

 मुझे  ऐसी  कोई  खबर  नहीं

 शो  सारंग धर दास
 :

 यह  देखते  हुए  कि  लोगों  को  सुभिक्ष  की  भ्र वस् था  में  काम  देने  के  लिये

 ही  वहां  पर  यह  सहायता  कायें  किया  जा  रहा  जब  तक  जांच  नहीं  हो  गई  क्या  तब  तक  के  लिये

 उन्हें  कोई  वेतन  दिया  गया  था  ?

 भी  दातार
 :

 यह  सम्भव  है  कि  उन्हें  देरी  हो  जाने  की  से  कुछ  वेतन  रसरी  दे  दिया

 गया हो

 fat  रवैया  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा है  कि  वहां  की  गल्ला  की  दुकानों से  बहुत  कम
 निकासी

 हुई  है  क्या  इसका  यह  कारण  हो  सकता  है  कि  वहां  के  लोगों  को  वेतन  नहीं  दिया  गया  अथवा  उन्हें

 बहुत  कम  वेतन  दिया  जा  रहा

 दातार  में  यह  arg  स्वीकार  नहीं  करता

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 अनुसन्धान  योजनायें

 1*२६२१.  श्री  कृपाचार्य  जोशी  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  site  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि  १९४५ में  विभिन्न  विश्वविद्यालयों तथा  waters ने  वैज्ञानिक

 तथा  प्रौद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद्‌  द्वारा  दिये  गये  सहायक  प्रदान  के  आधार  पर  शभ्रनुसन्धान
 की

 कौन-कौन सी  योजनायें  बनाई  हैं  ?

 प्राकृतिक संसाधन  मंत्री  डी०  विभिन्न  विश्वविद्यालयों तथा  अ्रनुसन्धान

 संस्थानों  ने  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद्‌  द्वारा  दिये  गये  सहायक  अनुदानों से  जो  योजनायें

 बनाई  हैं  उनको  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १५,

 झनबन्ध च्  संख्या  ३५]

 भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग

 *२६२२.  श्री  के०  ato  सोनिया  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  att  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 निम्न  आ्राशय  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भूतत्वीय  विभाग
 में  PEYY—YY  की  तुलना में  PEYY-RE  में  कितने  अतिरिक्त

 घिकारियों  की  नियुक्ति  की  गई  तथा  उनके  वेतन  की  दर  क्या

 कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़  जाने  के  परिणामस्वरूप  विभिन्न  राज्यों में  कया  अतिरिक्त

 कार्यक्रम  कार्यान्वित जा  रहे

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०
 डी०  :  तथा  श्रावव्यक  जानकारियों

 से
 युक्त  एक  विवरण पत्र  सभा-पटल पर  प्रस्तुत  किया  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट

 १५,
 प्रबन्धक

 संख्या  ३६  |

 परंग्रेज  में
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 गह  मंत्रालय

 1*२६२३
 4  or

 युगल  किशोर  सिह

 कया  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 श्री  तक  वित्त  मंत्रालय
 के

 अनुदेशों  पर
 मंत्रालय में  कितने  भ्र स्थायी  स्थानों को  स्थायी  स्थानों में  परिणति  किया  है  ?

 गाह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :
 वित्त  मंत्रालय

 के  भ्रनुदेशों से  गृह  मंत्रालय में
 किसी

 भी  अस्थाई  स्थान  को  स्थाई  स्थान  में  नहीं  परिवर्तित  किया  गया
 हैं  प्रत्युत इस  सम्बन्ध  में  उस

 मंत्रालय
 को  प्रस्ताव  भेजे  गये

 श्राविका-कोचीन  में  प्रविधि  दिक्षा

 1*२६३५.
 श्री  प्न्न्स च्े ्  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देने

 कया  यह  सत्य  है  कि  4 TRA HAT TTATHC-HTAAT  की  सरकार  नें  राज्य  में  प्राविधिक  fret  पर

 रिपोर्ट
 देने  के  लिये एक  जांच  समिति  नियुक्त की

 यदि
 तो

 क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी

 (7)  यदि
 रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  तो  उसके  कंब  तक  मिलने की  ore

 दीक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  से से  भ्रपेक्षित  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही

 है  तथा  प्राप्त  होने  पर  के  पर  दी  जायेंगी  ।

 पर्यटन

 डा०  सन्
 एन  पारिख :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या
 Ca  ३

 इस  देश  में  पर्यटन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  युवक  होस्टेस  भ्रमणा  कुछ  ऐसी  ही  संस्थायें  बनवाने  की

 कोई  योजना है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  att

 सारनाथ में  निर्माण  कार्य

 FEVER.  श्री  कार  एन०  fag  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बुद्ध  जयन्ती  के  सम्बन्ध  में  जो  धनराशि  नियत  की  गई  उस  से  सारनाथ

 में  किस  प्रकार  के  निर्माण  कार्य  किये  गये

 इस  समय  यह  निर्माण  कार्य  कौन  सा  विभाग  करा  रहा

 क्या  यह  सच  है  कि  सारनाथ  में  जो  जलाशय  बनाया  गया  उसमें  छेद  हो  गया

 नहरों  को  प्लास्टर  टट  गयां  पल  बेकार  हों  गया  हैं  प्रौढ़  कटे  भी  उखड़ती  जा  रेही  हैं
 ?

 उपमंत्री  एम०  एम०  )  तथा  एक  विवरण सभा  पटल  पर

 रख  दिया  गया  हैं  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १४,  श्रतुबन्ध  संख्या  ३७  |

 इस  विषय  में  भारत  सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 राज्यों को  ऋण

 *
 २६४३.  श्री  क०  सी०  सोनिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  निम्न  ग्राहक  का  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगें

 geyg—Uys  में  दिये  जाने  वाले  ऋणों  को  सम्मिलित  करते  हुए  विभिन्न  राज्य  सरकारों

 को  केन्द्र  द्वारा  अब  तक  कुल  कितनी  रकम  ऋणों  के  रूप  में  दी  गई

 मूर  भ्रंग्रेजी  में
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 इस  में से  कुल  कितनी  रकम  व्याज  मुक्त  है  कौर  कितनी  रकम  किश्तों  मंदी  जायेगी  ;

 क्या  इस  ऋण  के  किसी  भाग  का  अब  तक  भुगतान  किया  गया  कौर

 यदि  तो  वह  रकम  कितनी  है  ae  वह  किन-किन  वर्षों  में  दी  गई  ?

 उपमंत्री  बी०  कार  :  कौर  बहुत  अघिक  परिश्रम

 समय  खच  किये  बिना  यह  पता  लगाना  सम्भव  नहीं  है  कि  राज्यों  को  केन्द्र  द्वारा  समय  समय  पर  कुल

 कितनी  रकम  ऋणों  के  रूप  में  दी  गई  १९५६-५७  के  ग्रस्त  में  उन्हें  अनुमानत: कूल कुल  १०५०  करोड़

 रुपये  की  रकम  सदा  करनी  थी  ।

 इनमें  से  प्रतिकाश  ऋण  किस्तों  में  चुकाये  जाने  को  १९५५-४६ के  अन्त  में  जो

 ब्याज-मुक्त  ऋण  चुकाये  जाने  को  शेष  उनके  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  यथासमय

 सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 जाति  तथा  शध्रनुसुचित क्षेत्रों  में  बहू  प्रयोजनीय  परियोजनाओं

 1२६५४.  संगण्णा  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे :

 क्या  सरकार को  CERE  के  पहले  सप्ताह  में  नैनीताल  में  होने  वाले  भ्रमित  भारतीय

 विकास  आयुक्तों  के  सम्मेलन  से  भ्रादिम  जाति  तथा  अनुसूचित  क्षेत्रों  में  ag  प्रयोजनीय  परियोजनाओं

 बनाने
 के  लिये  कोई  सिफारिशें मिली

 यदि  तो  सरकार  की  उस  सम्बन्ध  में  बया

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :

 प्रभी  तक  हमें  सामुदायिक  परियोजना  प्रशासन

 से  विकास  अ्रायुक्तों  के  सम्मेलन  की  कार्यवाही  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  किन्तु  सम्मेलन  ने  सामुदायिक

 परियोजना  प्रशासन  के  साथ  मिलकर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  झ्रादिम जाति  क्षेत्रों  में  बहु

 नीय  श्रीराम  परियोजनायें  चालू  करने  के  लिये  रूप-रेखा  बनायी थी  ।

 विकास  अ्रायक्तों  के  सम्मेलन  ने  इन  परियोजनाओं  का  जो  स्वरूप  बनाया है  उस  पर

 विचार  किया  जा  रहा

 वाक  में  हिन्दू  मन्दिर

 २६५४५. श्री  रघुनाथ  सिह  :  संया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है

 कि
 ava  क्षेत्र  में  हिन्दू  मन्दिरों  के  मिलने  की  दृष्टि  में  सरकार एक  पुरातत्व  शिष्टमंडल

 रूस
 को

 भेजना

 चाहती  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  एस०  एम०  :  नहीं  |

 स्थानी
 ः  पों  के  नीचे

 1२६५६.
 ठाकर  युगल  किशोर  fag

 :

 श्री  देवगन  :
 | स र  ~  a

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  राज्यों  को  ऐसे  पुनरीक्षित  भ्रनुदेश  भज गय  हैं

 कि  वे  ग्राम्य  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  स्थानीय  निकायों  और  श्री-सरकारी

 संस्थानों  की  निधियों  के  निक्षेप  के  लिये  राज्य  सहकारी  बैंकों  अथवा
 री  बलों का  उपयोग
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 कौर  रक्षा  व्यय  मंत्री  चरण  चन्द्र
 :  ग्राम्य  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  की

 सिफारिशों
 के
 भ्  स्थानीय  निकायों  अर्ध  सरकारी  संस्थाओं  की  निधियों  को  राज्यांशधारी

 सहकारी  बैंकों  में  विनियोजन  करने  में  समर्थ  बनाने  के  निमित्त  वर्तमान  प्रक्रिया को  उदार  करने  का

 wet  विचाराधीन है

 भरतोय प्रौढ  दिक्षा  संघ

 1*२६५७.  श्री  मादिया  गोड़ा  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  सरकार  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  भारतीय  प्रौढ़  शिक्षा  संघ  का  सहयोग  किस  प्रकार

 प्राप्त  कर  रही  श्र

 a  सरकार  आयोजित  गोष्ठियों  तथा  सम्मेलनों से  उक्त  किस  प्रकार  सम्बन्धित

 है
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  समान  शिक्षा  के  क्षेत्र में  किसी  विद्वेष
 परियोजना  के

 भारतीय  प्रौढ़  दिक्षा  संघ  का  सहयोग  नहीं  लिया  गया  है  शिक्षा  मंत्रालय

 REE  से  समाज  सेवा  के  क्षेत्र  इस  संघ  के  कार्यों  के  विकास  के  लिये  श्रमदान  दें  रहा  है

 seq  उत्पन्न  होता  ।

 बीमा  पालिसियां

 1*२६५८  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  कया  चित्त  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  उन  मामलों  की  are  दिलाया  गया  है  जिनमें  कि  पाकिस्तान  से  भराने

 वाले  आप्रवासियों द्वारा  वहाँ  किये  गये  वे  जिनका  हस्तांतरण किया  जाना  इस  में  जीवन

 बीमा  के  राष्ट्रीयकरण  होने  के  कारण  रोक  लिये  गये

 यदि  तो  आ्राप्रवासियों  के  हितों  की  सुरक्षा  करने  की  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उपमंत्री
 बी०  कार  सरकार को  कोई  ऐसी  शिकायत नहीं  प्राप्त

 हुई  है
 ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 मनी पर के  लिये  श्रमदान

 श्री  रिशांग  feat  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि

 क्या  ae  सच  है  कि  वर्ष  Peuy  में  मनीपुर  के  जाति  के
 लोगों

 के
 कल्याण

 के  लिये  मंजर  किये  गये  १४  लाख  के  झन दान  में  से  लगभग  ११  लाख  रुपये  व्यतीत  हो  गये

 यदि
 तो

 उक्त  रानी  किन  कारणों  से  व्यपगत

 सरकार  मनीपुर  के  पिछड़े  afer  जातियों  के  लोगों  की  सहायता  तथा  सुधार  के  लिये

 कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  जी  ,  नहीं
 ।

 मनीपुर  कीं  सरकार  को  श्रादिम

 जाति  के  लोगों  के  कल्याण  के  लिये  दिये  गये  gx ER ATS WIA A A, लाख  रुपयों  में  सरकार ने  ७  लाख  की  लागत

 के  कामों  को  पूरा  किंया
 ।

 —  व्यक्तियों  के  उपलब्ध
 न

 होने  तथा  लोहे  कौर  सीमेंट  के  उपल  ध
 an  में  pfaate

 को
 व् ह  कारण  पूरी  राशि  का  उपयोग

 न
 किया  जा  सका

 ।

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दौरान  में  लोक॑

 पशु  गह  उद्योग  ate  सिंचाई  की  योजनाओं  को  बहुत  बड़े  पैमाने  पर

 क्रियान्वित  करने  का  निश्चय  किया  गया  है  ।  ख़ादिम  जाति  के  विद्यार्थियों  वैद्युतिक  कौर
 चल  न

 यांत्रिक  इंजीनियरी में  शिक्षा  देनें  के  लिये  इम्फाल  में  एक  टेक्नीकल  प्रशिक्षण  संस्था  खोली  जायेगी

 जिसमें  के  भ्रादिम॑ंजाति  के  क्षेत्रों  में  टेक्नीकल  कर्मचारियों  की  कमी  न  रहे  ।

 अन्दमान  कौर  निकोबार  द्वीप

 श्री  शार ०  पी०  गर्ग  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 म्रन्दमान शर  निकोबार  द्वीपों  के  बीच  इस  समय  परिवहन  का  कौन  सा  साधन
 a

 उपलब्ध  ह्

 क्या  पूर्वी  बंगाल  से  विस्थापित  व्यक्तियों  के  आने  के  रचाते  कोई  नई  सेवा  भी  चालू  की

 गई  ए

 क्या  हाल  में  इन  द्वीपों  के  विकास  के  लियें  कोई  कुशल  कौर  नियमित  अन्तर-द्वीप  सेवा की

 व्यवस्था की  गई

 यदि  तो  उसका  ब्योरा
 ?

 मंत्रालय में  मंत्री  से  अन्दमान प्रौढ़  निकोबार  द्वीपों  के

 बीच  परिवहन  का  कोई  नियमित  साधन  नहीं  रहा  केवल  एस०  महाराजा  मद्रास  की  यात्रा

 करतें  समय  दो  महिने  में  एक  बार  उधर  से  जाता  था  ।  हाल  में  सिंधिया  स्टीम  नेविगेशन  कम्पनी से

 एक  पुराना  जहाज  खरीद  लिया  गया  है
 ।

 वह  पोर्ट  ब्लेयर  पहुंच  चुका  है
 ।

 निकट  भविष्य  में  ही  वह  नियमित

 अन्तर-द्वीप सेवा  में  लगा  दिया  जायेंगी  |

 जनगणना  सम्बन्धी  व्यय

 *
 २६५९.  श्री  Fo  सी०  सोनिया :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह
 बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  चालू

 साल  के  लिये  इस  मंत्रालय  के  झ्रायव्ययक  में  जनगणना के  सम्बन्ध  में  अन्य  भारਂ  शीर्षक  के  भ्रन्तगंत

 १४  लाख  रुपये  का  जो  उपबन्ध  किया  गया  उसको  किन-किन  मदों  पर  खर्च  करने  का  विचार है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  इम्प्रूवमेंट श्राफ  पापुलेशन  डेटा  संख्या

 सम्बन्धी  आंकड़ों  के  सुधार  )  के  लिये  बनाई  गई  योजना  को  कार्यान्वित  करने
 के  लिये  जो  अनुमानित

 ३०  लाख  रुपयें  खच  उसमें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  जाने  वालें  भ्रमों  हिस्से  के  मांग  संख्या

 भ  भ  सेन्सस  के  अन्तर्गत  १५  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है
 ।

 वनस्पति को  रंगना

 ११२६६०  श्री  कामत  क्या  प्राकृतिक संसाधन  वैज्ञानिक
 गवेषणा  मंत्री  २२  फरवरी

 PEXG  को  दिये  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १५१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वनस्पति  को  रंगने  के  लिये  उपयुक्त  रंग  की  खोज  करने  के  सम्बन्ध  में  ब  प्रौढ़  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 कोई  यद्यपि जाँच  जारी
 प्राकृतिक  संसाधन

 मंत्री  के०  डी०  मालवीय )

 चोरी  छिपे  लाये  गये  हीरे

 1*२६६१.  श्री  गिडवानी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कस्टम्स  पदाधिकारियों  ने  प्रभी  हाल  में  जौहरी  मध्य  कलकत्ता

 में  हीरों  का  व्यापार  करने  वाले  एक  संघ  के  कार्यालय  में  छापा  मारा

 sisi  में
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 यदि
 तो  कया

 उन्हें  खुले  हुए  हीरे  श्र  जवाहरात  प्राप्त  हुए  थे  जो  कि  चोरी  छिपे  वहाँ
 लाये गये

 यदि  तो  इन  हीरों  तथा  जवाहरातों  की  क्या  कीमत  भ्रम

 क्या  जो  व्यक्ति  इन  हीरों  को  चीरी  छिपे  लाये  थे  भ्रमणा  जिन  व्यक्तियों  के  पास  ये  हीरे

 प्राप्त  हुए  उन  पर  कोई  कार्यवाही  की  गई
 ?

 रक्षा  व्यय  मंत्री  अरुण  चन्द्र  हा ं।

 हां  ।

 उन  खुले  हुए  हीरों  कौर  जवाहरातों का  मूल्य ५  लाख  रुपये
 के

 लगभग  बताया  जाता  है
 ।

 मूल्याँकन  अभी  पुरा  नहीं  gat  है  |

 यह  मामला  विचाराधीन है  ।

 पिछड़े  वर्गों  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  कल्याण  कार्य

 1*२६६२.  श्री  संगण्णा  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  वर्ष  PEXE-UY  में  पिछड़े वर्ग  समुदाओं  कौर  अनुसूचित  झ्रादिम  जातियों

 के  बालकों के  कोई  गवेषणा  अथवा  कल्याण  काय  करने  का  विचार  कर  रही  है

 .  यदि  तो  सरकार  किस  सीमा  तक  सहायता  कौर

 क्या  किसी  संगठन  से  ऐसी  योजना  बनाने  को  कहा  गया  है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  हमने  राज्य  सरकारों  से  १९५६-५७

 के  लिये  प्रस्ताव  मंगाये  हैं  ।  यदि  राज्य  सरकारों  से  ऐसी  योजनाएं  प्राप्त  होंगी  तो  उन  पर  समुचित

 विचार  किया  जायेगा  ।

 यह  योजना  के  प्रकार  पर  निसार  है
 ।

 नहीं  ।
 यदि  कोई  अखिल  भारतीय  प्रकार  की  गैर-सरकारी  संस्था  ऐसी  कोई  योजना

 प्रस्तुत  करेगी  तो  उस  पर  विचार  किया  जायेगा
 ।

 पुनर्गठन  एकक

 *
 २६६३.  श्री  मादिया  गौडा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 पुनर्गठन  एकक  ने  ra  तक  जितने  विभागों
 की

 जांच  कर  ली
 उसने  प्रत्येक  में  विभिन्न

 पहाड़ियों  के  कितने  पदाधिकारियों  को  कम  करने  की  सिफारिश  की

 ऐसी  कमी  करने  से  कितनी  बचत  होगी
 ?

 ate  सैनिक  व्यय  मंत्री  एम०  सी०  विशेष  पुनर्गठन एकक  ने

 श्र  ब  तक  जिन  मंत्रालयों  व  कार्यालयों  की  जांच  की  उनमें  उसने  जितने  पदों  को  कम  करने  की  सिफारिश

 की  उसका  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  |  देखिये  परिशिष्ट  १५,  अनुबन्ध  संख्या  ३८  |

 इਂ  कमी  से  भर  कुछ  ag
 विभिन्न

 व्यय  कम  करने  से
 प्रति  ay  १३५७४  लाख

 रुपये  की  बचत  होगी  ।

 अग्रजा  4
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 जीपों  को  atte

 T*R २६६  श्री  कामत  कया  प्रतिरक्षा मंत्री  २०  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित

 संख्या  ८०८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जीपों  की  खरीद  के  ठेके  के  सम्बन्ध  में  ब्रिटिश  साथ  पर  मुकदमा  दायर  कर  दिया  गया

 ak

 अब  मामला  किस  अवस्था  में  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  :  हां  ।  लेख्य ले  लिये  गये  हैं  चार

 में  से  तीन  प्रतिवादियों  पर  तामील  करा  दी  गई  है  चौथे  प्रतिवादी  पर  तामील
 कराने की  कार्यवाही  की

 जा  रही  है  ।

 सेना  शिक्षा  निकाय

 1*२४०८.  श्री  बंसल  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सेना  शिक्षा  निकाय  में  पदाधिकारियों  के  पदों  के  लिय  म

 पत्र  मांगे  गये

 यदि  तो  कया  सेना  शिक्षा  निकाय के  एन०  सी०  को  शर  ज०  सी
 ०  को  भी  इन

 ? पदों  के  लिये  प्रर्थना-पत्र  दे  सकते

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  मजीठिया )  हो  सेना  दिक्षा  निकाय  के  अ्रलावा

 सशस्त्र  बल  निकाय  में  काम  करने  वाले  स्थायी  नियमित  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  जो  सेना  शिक्षा

 निकाय  में  काम  करना  चाहते  प्रार्थना-पत्र  मांगे  गये  हैं  ।

 नहीं  ।  कयों
 कि

 सेना  शिक्षा  निकाय  में  पदाधिकारियों  के  पदों  पर  नियुक्तियां wer

 सदस्य  बल  सेवाओं  से  पदाधिकारियों  का  स्थानान्तरण  कर  के  की  जाती  है  ।

 उत्तर  ७,  में  सामाजिक कल्याण

 1२४३४.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९४६-५७ के  लिये

 उत्तर  प्रदेश  में  सामाजिक  कल्याण  ales  द्वारा  स्त्रियों  के  कल्याण  के  लिये  निम्नलिखित  शीर्षों  के

 क्या  विस्तृत  योजना  बनाई  गई  है
 :--

 (१)  ग्राम्प-सेविकाओं  के  प्रशिक्षण  के  लिये  कितनी  प्रशिक्षण  संस्थायें  चलाई  जायेंगी

 (२)  इन  प्रशिक्षण  संस्थाओं  में  कितने  अ्रध्यापक  होंगे  तथा  उनके  वेतन  क्रम  क्या

 (३)  ग्रामों  में  कितनी  कल्याण  विस्तार  परियोजनायें  चलाई  जायेंगी  कौर  उनमें
 से  प्रत्येक

 को
 कितनी रकम  दी

 (४)  इन  केन्द्रों  में  ग्राम-सेविकाओं  का  वेतन  क्रम  क्या  होगा  तथा  उनको  भत्ते  के  रूप  में
 कितना

 (५)  जिला  संचालकों  को  कितना  मानदेय  ate  भत्ता  दिया  जायेगा
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  (१)  बनारस  के  प्रशिक्षण  केन्द्र  के  अतिरिक्त

 कस्तुरबा  गांधी  स्मारक  न्यास  द्वारा  एक  भ्र  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोला  जायेगा
 ।

 ——_— (2)
 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही

 है
 भ्र ौर  यथाशी  धन  सभा-पटल  पर

 रख
 दी  जायेगी

 ।  |
 a लान

 मूल  अ्रग्रजा म स
 a.  ना
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 (3)
 प्रत्येक  जिले  में  एक  परियोजना  होगी

 ।
 प्रत्येक  परियोजना

 पर
 प्रति  वर्ष  २९,०००  रुपये

 शौर  २०,०००  रुपये
 व्यय  का  श्रनुमान है कि है  ।

 (४)  भ्र प्रशिक्षित  ६०  रु०  से  &o  रु०

 प्रशिक्षित  €०  रु०  से  १२०  रु०

 (५) .  शून्य  ।

 जवार  को  खानें

 1२४३४.  श्री  बलवन्त  सिंह  महता  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  ate  वैज्ञानिक  Mayet  स्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है
 कि  ज़वार

 की
 खानों

 में
 जस्त

 के
 साथ  सीसा  कौर  चांदी  दोनों  धातुओं

 यदि  तो  प्रत्येक  धातु  कितने  प्रतिशत  होती  है  भर  इन  का  वार्षिक  उत्पादन  कितना

 होता  कौर

 जस्त  चांदी  की  बिक्री  से  श्रभी  तक  कितना  धन  प्राप्त  हनन  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  कठ  डी०  :  से  अपेक्षित  जानकारी

 बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १४५,  शभ्रनुबन्ध  संख्या  ३६

 केन्द्रीय  सचिवालय  स्टेनोग्राफर  सेवा

 1२४३६.  श्री  कामत
 :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सचिवालय  स्टेनोग्राफ़र  सेवा  के  प्रारम्भिक  विधान  के  खण्ड  के  अधीन

 कुल  कितने  स्टेनोग्राफ़र ों को  रियायत  दी  गई

 कुल  कितने  विस्थापित  व्यक्तियों  को  यह  रियायत  दी  गई

 क्या  कुछ  मामलें  न्रवरद्ध  समझे  गये

 यदि  तो  उनके  कारण  क्या  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  :  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  ३१  १९४७

 के  कार्यालय  ज्ञापन
 २७-६-४५-

 एस
 की

 इंडिका  के  वाधीन  ४०  को  विमुक्ति

 दी  गुत्थी |

 एक
 aire  मंत्रालयों  से  १५  १९५१  तक  विमुक्ति  के  लिये  अपनी  सिफारिशों  भेजने

 के  लिये  कहा  गया  था  |  चूंकि  विमुक्ति  श्रनावर्तक  थी  इसलिये  यह  श्रनिष्चित काल  के  लिये  नहीं दी  जा

 सकती थी  ॥

 ward दान  प्राम

 1२४३७. श्री  संगण्णा  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिलें  में  भूदान  आन्दोलन
 सर्वस्व

 दान
 ग्रामों

 के
 विकास

 के  लिये  कोई  ware  दिये  गये

 यदि  तो  किस  हद

 इन  अनुदानों  को  किस  श्रभिकरण  के  द्वारा  खर्च  किया  जाता

 अंग्रेजी  में
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 क्या  व्यय  की  लेखा  परीक्षा  की  जाती  भ्र ौर

 क्या  ये  भ्रनुदान  Brads  हैं  या  अ्रनावर्तक
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 हां  ।,

 2  लाख  रुपये  ।

 शेरगिल  भारत  सर्व सेवा  संघ  |

 हां  ।

 ada  अनावश्यक  हैं  |

 पनडुब्बियों  का  छोटा  बेड़ा

 _  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 1२४३८.

 सरदार  श्रकरपुरी
 :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  क़ी  कृपा  करेंगे  कि

 पनडुब्बियों  के  एक  छोटे  बेड़े  के  संचालन  के  लिए
 कर्मचारियों

 को
 प्रशिक्षित

 करने  में
 कितना

 समय  शौर

 उस  पर  लगभग  कितना  खर्चा  होगा
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  ake  एक  पनडुब्बी का  कमान  करने

 के  लिये  एक  पदाधिकारी  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिये  लगभग  चार  वर्ष  लगते  हैं  और  नाविकों  को  प्रशिक्षित

 करने में  लगभग  दो  साल  लगते  हैं  ।  एक  साधारण  पनडुब्बी  का  संचालन  करने  के  लिये  कर्मचारियों  को

 प्रशिक्षण  देने  का  व्यय  या  लगभग  २८  लाख  रुपये  हैं  ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश

 1२४३६.  श्री  कामत
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १६  Ze  से  उच्च  न्यायालयों  भारतीय  सैनिक  सेवा  से  तथा  वकीलों  में  से

 उच्चतम
 श्रेणी  के  शभ्रांकडे  पृथक-पृथक  दियें  जायें  )  न्यायालय के  कितने  न्यायाधीश  भर्ती  किये

 कौर

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  वरिष्ठता  किस  ग्रा धार  पर  निश्चित  को

 जाती  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  २६  १९५०  के  .  बाद  उच्चतम

 न्यायालय  में  नौ  न्यायाधीश  नियुक्त  किये  गये  थे  जिनमे ंसे  छः  (  इनमें  से  एक  भारतीय  सैनिक

 सेवा का  सदस्य भी  विभिन्न उच्च  न्यायालयों  से  शौर  तीन  उच्च  न्यायालयों के  अवकाश  प्राप्त

 न्यायाधीश  थे
 ।

 वकीलों  में  से  भारतीय  श्रसैनिक  सेवा  से  कोई  न्यायाधीश  प्रत्यक्षतः  नियुक्त  नहीं

 किया  गया  |

 जिस  तारीख को  एक
 उच्चतम  न्यायालय

 का
 न्यायाधीश

 अपना  कार्य  संभालता  उसे

 ध्यान  में  रखकर  उसकी  वरिष्ठता  निश्चित  की  जाती  है  ।

 कैन्टीन  सेवा  नियंत्रण  बोर्ड

 1२४४०. श्री  गिडवानी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि
 ४  28ue Hl Ma FT को  श्रीनगर  में  जलपान-गृह  सेवा

 नियंत्रण  बोले  की

 एक  बैठक हुई हुई  My
 ——

 प्रंग्रेजी  में
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 क्या  प्रतिरक्षा  उपमंत्री  द्वारा  कैन्टीन  सेवा  विभाग  के  कर्मचारियों  को  दी  गई  रियायतों  के

 बारे  में  कुछ  घोषणायें  की  गई  कौर

 यदि
 तो  रियायतें क्या  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  श्र

 जम्मू  तथा  काइमीर में  नियुक्त  किये  जाने  पर  भारतीय  कर्मचारियों  को  निम्नलिखित

 रियायतें दी  जाती  हैं

 (१)  निःशुल्क  कपड़े  देने  के  बदले  में  ३००  रुपये  का  वर्दी

 (२)  निःशुल्क  राशन  के  बदले में
 ४०  रुपये का  नकद

 (2)  जाड़ों में  ईंधन  के
 बदले

 में  नकद  भत्ता  दिया  जाता  है  कौर  इसकी  दर  का  निश्चय  कैन्टीन
 स्टोर  विभाग  के

 महाप्रबंधक  स्थानीय  सैनिक  प्राधिकारियों की  सलाह  से

 ते  हैं  ।

 ये  रियायतें  १  अक्तूबर  PeYUY  से  लागू  होती  हैं  ।

 आसाम में  तेल

 1२४४१.  डा०  राम  सुभग  सिंह  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  कौर  श्रीराम  घायल  कम्पनी  के  बीच  झ्रासाम  के  एक

 नये
 क्षेत्र  में  तेल  निकालने  सम्बन्धी  बातचीत  फलीभूत  नहीं  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री
 क०  डी०

 :  नहीं  श्रीमान  ।  बातचीत

 जारी है  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 ट्रीय

 oN  ~

 1२४४२. श्री  संगण्णा  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  प्रत्येक  सामुदायिक  परियोजना  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  सेना  के  लिये

 प्रशिक्षण  केन्द्र  खोल  दिये  गये

 यदि  तो  प्रत्येक
 केन्द्र

 में
 कितने  स्वयंसेवकों

 प्रशिक्षण
 दिया  गया

 कौर

 प्रत्येक  प्रशिक्षण  केन्द्र  पर  श्री  तक  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  :  से  QENY-UE  में  उड़ीसा  लोक
 सहायक  सेना

 कैम्प  प्रायोजित  किये  गये  थे  ।  इनमें  से  तीन  सामुदायिक  परियोजना  विकास  अर्थात

 सुन्दरगढ़  कौर  बारागढ  आयोजित  किये  गये  थे
 ।

 इन  कैम्पों में  WER,  WEo  sex  व्यक्तियों

 को  प्रशिक्षण  दिया  गया  था  ।  प्रशिक्षण  देने  वाले  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  भत्तों  और  विविध  व्यय  के

 ग्र ति रिक्त लगभग  क्रमशः  २३,८३०  २९,३०० रुपये  अर  ३०,०३५
 रुपये  खर्चे

 हुए  थे  ।

 बेसिक  स्कूलों  के  अध्यापक

 २४४३.  श्री  भक्त  ददन  :  क्या  शिक्षा  मंत्री ८  EUS  के  तारांकित  संख्या  २०२१

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 बेसिक  स्कूलों  अध्यापकों  के  वेतन-मापदण्डों  के  बढ़ाने  के  बारे  में  सरकार  ने  राज्य  सरकारों

 को  सहायता  देने  की  जो
 योजना  उसकी  रूप-रेखा

 क्या  ale

 मूल  श्रंत्रेजी  में
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 किन-किन  राज्यों  ने  इस  योजना  से  लाभ  उठाना  स्वीकार  किया  है
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  :  प्राइमरी  तथा  बेसिक  स्कूल  भ्रध्यापकों के

 मापदण्डों  को  निश्चित  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  ।  राज्य  सरकारें  श्रपने-भ्रपन्ने  राज्यों

 की  स्थानीय  स्थिति  के  अनुसार  उन  पर  उचित  विचार  करेंगी
 ।  उन  से

 यह  भी  प्रार्थना की  गई  है  कि  वे

 PEXG-UY  तथा  उसके  पहचान  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  झ्रागामी  वर्षों  में  अपर  के  निचय  किये

 हुए  मापदण्डों  के  आधार  पर  होने  वाले  अतिरिक्त  खर्चे  का  अनुमान  भी  लगायें

 प्राइमरी  भ्रध्यापकों  के  वेतन  मापदण्डों  को  बढ़ाने  में  जो  भ्र ति रिक्त  खर्च  होगा  उसकी

 अन्तिम  स्वीकृति  राज्य  सरकारों को  ५०
 प्रतिशत  तक  सहायता  करने  का

 रखती  है  ।  यह

 राज्यों
 को  उचित  संसाधनों  के  बटवारें  के  के  हल  होने  तक  देते  रहने  का  प्रस्ताव  किया

 गया है  ।

 निम्नलिखित  राज्यों
 ने  इस  योजना  से  लाभ  vor  ₹वाक।र  किया  है  :--

 आसाम  मध्य  प्रदेश

 बिहार  उत्तर-पूर्वी  सीमान्त  ऐजेन्सी

 बम्बई

 हैदराबाद

 मद्रास  त्रावणकोर-कोचीन

 मध्य  भारत  और  विन्ध्य  प्रदेश

 सामाजिक  कार्य  के  स्कूल

 DOSY,  श्री  देवगन  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  अ्रध्याय  ३६  चण्डिका

 २०  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५३
 से  श्री  तक  देश  में  कौन-कौन  से  सामाजिक  कायें  के  स्कूल  स्थापित  किये  गये

 इस  कालावधि  में  ग्रामीण  कल्याण
 के

 कितने  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  को  प्रशिक्षण

 दिया

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के
 अनुसार  ग्रामीण

 क्षेत्रों
 से

 कितने  प्रशिक्षणार्थी  ei

 ऐसे  कितने  प्रशिक्षणार्थी  हैं  fret  ने  जाति  कल्याणਂ  का  विशिष्ट  ज्ञान  प्राप्त

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम  :  स  जानकारी  एकत्रित की  जा  रही

 है  ale  यथासंभव  शीघ्र  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 निषिद्ध  asta

 VWevy. att Ta fag : श्री  रघुनाथ  सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  क्या  यह  सच  है

 कि
 ५  2eYe Hl को  लखनपुर  चौकी  पर  लगभग  S900 4

 रुपये  की
 निषिद्ध  अफीम

 पकड़ी
 गई  थी  ?

 राजस्व  तथा  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  we  चन्द्र  :  श्रीमान  ।  ५  १९५६  को

 लखनपुर में
 प्रफुल्ल  कर्मचारियों

 ने  ५००  तोला
 जिस

 का
 मूल्य

 रुपये  पकड़ी
 थी  |

 च
 म
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 जलती हुई  वस्तु

 Weg. Mt Taare fag : श्री  रघुनाथ  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  site  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  गेंद  के  श्राकार  की  पीले  रंग  की  एक  जलती  हुई  वस्तु
 ४  VEX

 की
 रात  को  १०-३०  Ho  To

 पर  पश्चिम  से  पूर्व  की  कौर  जाती  हुई  दिखाई  पड़ी

 क्या  वह  दिल्‍ली  के  अपर  ठहरी  कौर  फिर  उत्तर  की  कौर  लुप्त  हो  फिर  दूबारा  Theat

 से  are  कौर
 फिर

 में  ही  लुप्त  हो  कौर

 यदि  तो  उस  वस्तु  का  ब्योरा  कया  है  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री
 के०  डी०  :  we  समाचार  पत्र

 के
 समाचारों  के  प्रतिष्ठित  सरकार  के  पास  इस  विषय  पर  अन्य  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 विकास  परियोजना

 1२४४७. श्री  कार  पी०  गर्ग
 :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  ate  बेमानी aa  मंत्री  यट

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEKY-NG  में  राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  नई  दिल्‍ली  की  स्याही  विकास  परियोजना

 का
 कार्य  कसे  हुमा

 १९५५  में  कितनी  लागत की  स्थितियां  बनाई गई  कौर

 अन्य  देशों  से  प्रख्यात  की  गई  स्थितियों  की  तुलना  में  इस  परियोजना  की  स्याही  कसी  है
 ?

 प्राकृतिक संसाधन  मंत्री  के०  डी०  मालवीय  १९५५-५६  में  स्याही  विकास

 परियोजना  के  काम  में  पर्याप्त  प्रगति  हुई  है  ।  इस  वर्ष  तेलों  से  स्याही  बनाने  का  कौर  स्थितियों  की  किस्म
 *

 में  सुधार  करने  का  काम  किया  गया  है  भ्रौर  उत्पादन-व्यय  को  कम  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  |

 are  मुझे  खेद  है  कि  में  स्थितियों  की  लागत  नहीं  बंता  क्योंकि  यह  गोपनीय

 मामला  है  freq  मैं  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  इस  परियोजना में  बनाई  जाने  वाली

 स्थितियाँ  विदेशी  स्थितियों  का  मुकाबला  करती  प्र  उन  से  सस्ती  हैं  |

 भारतीय  भू परिमाप  कर्मचारी

 1२४४८. श्री  साधन  गुप्त  :  कमा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  safes  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  पे  कि  :

 क्या  भारतीय  भू परिमाप  के
 मानचित्र  प्रकाशन  निदेशक  के  हाथी  वाराकला ी

 कार्यालय  हाथी  वाराकला  लीथो  कार्यालय
 के

 तृतीत  या  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को
 वेतन  में

 कटौती  का  दण्ड  दिया  गया  भ्र ौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री
 ष्क्०ठ  डी०  श्रीमान  |

 सरकारी  आदेशों  की  अवहेलना  करने
 ae

 पूर्व  बिना  अनुपस्थित रहने  के
 कारण

 ।

 बनारस

 २४४९.  श्री  कार  एन०  fag:  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  क्या  यह

 सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  इस  सुझाव  पर  कि  का  नाम  | वाराणसी  रख

 दिया  स्वीकृति  प्रदान  की

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में  मंत्री

 हां
 ।

 निल  गे  रामान  क  ऐ

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 अखिल-कोरल

 bIvYo  थी  पुलिस  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्र  की  ern  राज्य  की  कोई  ऐसी  योजनायें  हैं  जिनके  भ्रमित  श्रावनकोर  विश्वविघालय

 को  भ्रमित-केरल  विश्वविघालय  थ  के  सिये  मंत्रणा  ate  सहायता  दी  धौर

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  विश्वविद्यालय  स्थापित होते  के  बाद  इस  में  omer  धौर

 सम्बन्धी  बया-बया  सुविधायें दी  जायेंगी  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एस०  एम०  धौर  जानकारी  एकत्रित

 रही  है  धौर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 जानकार-कोलीन में  थिसार्थों

 २४५१.  श्री  पुन्नू  :  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  ट्रावनकोर  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  कालेजों  में  इस  समय

 कुल  कितने  विद्यार्थी पढ़  रहे  कौर

 इन  में  से  कितने  (१)  सामान्य  (२)  व्यावसायिक दिक्षा  धौर  (३)  टेक्निकल

 शिक्षा  प्राप्त करते  हैं  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  :  २३?  मान  geyy  को  इन  की  पथ्या

 लगभग  २८,२९६  थी  ।

 (2)  erat  fren  २४,४४४

 (२)  व्यावसायिक दिक्षा  ZEKE

 CVG (3)  टेक्निकल  दिक्षा

 श्रावनकोर  विश्वविद्यालय  के  परोक्ष  पत्रों  का  समय  से  पूर्व  मालम  हो  जामा

 1२४५२.  श्री  ए०  के०  गोपालम  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  इस  वर्ष  त्रावनकोर  विश्वविद्यालय  के  इन्टर  की  परीक्षा

 के  खर्च  समय  से  पूर्व  मालूम  हो  गये

 यदि  तो  सरकार  ने  ऐसी  घटनायें  को  रोकने  के  लिये  ate  यह  पता  लगाने  के  लिए

 कि  ये  कहां  से  मालूम  हो  जाते  कार्यवाही की  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एस०  :  ग्रोवर  ्रावनकोर-कोथीन  सरकार

 से  पूछताछ की  जा  रही  है  ।

 स्वतंत्रता  भ्राम्दोलन  का  इतिहास

 1२४५३.  श्री  विभूति  मिश्र  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चम्पारन  जिले  के  निवासियों  के  प्लांटर  विरोधी  आन्दोलन  के  समय  से  लेकर  गांधी

 श्री  ढारा  चम्पारन  सत्याग्रह  करने  तक  की  से  सम्बन्धित  सामग्री  सरकार ने  स्वतंत्रता  भ्रान्दोलन

 का  इतिहास  लिखने  के  लिये  एकत्रित  कर  ली  कौर

 क्या  सरकार  का  इसे  एकत्रित  करने  का  विचार है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  :  शर  चम्पारन  सम्बन्धी
 '

 पर्याप्त  सामग्री  प्राप्त  कर  ली  गई  है
 ।

 इरादा  यह  है  कि  जितनी  सामग्री  मिल  मके  प्राप्त
 कर  ली  जाये  ।

 णणणणाणणथयणागााएय्याएएण

 पं प्रे जी  में
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 युद्धोत्तर  पुनर्निमाण  निधि

 RUN  श्री
 भक्त  दर्शन

 :
 क्या

 प्रतिरक्षा
 मंत्री  निम्नलिखित  आशय  का  एक  विवरण

 पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  :

 भूतपूर्व  सैनिक  युद्धोत्तर  पुर्ननिर्माण  निधि  में  से  उत्तर  प्रदेश  को  प्रारम्भ में  कुल  कितनी

 धनराशि  दी  गई

 उसमें  से  कितनी  धनराशि  ३१  १९४५६ तक  व्यय हो  चुकी थी  कौर  उस  तारीख को
 श्रुति ay  कितना

 १९५५-५६
 के  वित्तीय  वर्ष  में  जो

 धन
 व्यय  उसका  विभिन्न मदों  पर  कित  ais

 वितरण  किया  कौर

 eAE-KG  के  लिये  प्रस्तावित  व्यय  की  कया  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  उत्तर  प्रदेश  को  आरम्भ में  १,४३,३८,६२०

 रुपये  दिये  az
 जिसमें  वह  धन

 भी
 शामिल  है

 जो
 टेहरी-गढ़वाल तथा  रामपुर  की भूतपूर्व

 रियासतों  को  कौर  गोरखा  निधि  में  दिया  गया  था  ।

 इस  रकम  में  से  ३१
 EAS  तक

 GE,LE, VRE
 रुपये

 १
 जाना

 १
 पाई  खर्च

 हो
 चुका

 है  शरर  दिनांक  १-४-५६  को  श्रस्तिम  दोष  BE, RG,208  रुपये ११  ara  ११'  पाई  जिसमें

 30,85 SQ  रुपये
 १३

 आने
 की

 वह  धनराशि  भी  शामिल है  जो  ३१  ce 4
 तक  व्याज  के  रूप

 में  प्राप्त  हुई  थी  ।

 तथा  सुचना  एकत्रित  की
 जा

 रही  है  ।  जितना  शीघ्र  सम्भव  हो  सकेगा  वह  सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायेगी

 उच्च-न्यायालय

 २४६४,  श्री  एस०  ato  राम स्वामी :  कया  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पुनर्गठित  राज्यों  के  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  के  न Paar  की  संख्या  निर्धारित  कर

 दी  गई  कौर

 यदि  तो  प्रत्येक  में  इनकी  संख्या  क्या  होगी

 गृह-कार्य मंत्रालय में  मंत्री
 :

 नहीं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 औद्योगिक  प्रबन्ध  सेवा

 1२४४६.  श्री  गिडवानी  :  क्या  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  को  लिये  एक  प्रौद्योगिक  प्रबन्ध  सेवा  बनाई

 जा  रही

 क्या  यह  सच है  कि  गृह-कार्य  मंत्रालय  इस  सेवा  के  लिये  भर्ती  का  प्रभारी  नहीं  होगा  कौर

 कर्मचारी संघ  लोक-सेवा  आयोग  द्वारा  नहीं  चुने  अर

 यदि  तो  भर्ती  किस  प्रकार  की  जायेगी  कौर  जो  लोग  उस  सेवा  के  लिये  चुने  जायेंगे  उनकी

 योग्यता  अ्रौर  सेवा  की  क्या  होंगी
 ?

 गृह-कार्य
 मंत्रालय  में  संत्री

 :  एक  औद्योगिक  प्रबन्ध  पुंज  बनाने  का  विचार

 है
 ।

 इसके  पदाधिकारी  सरकारी  औद्योगिक  उपक्रमों  में  कुछ  उच्च  गैर-टेक्नीकल  पदों
 पर  काम  करेंगे

 ।

 अंग्रेजी
 में
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 गृह  मंत्रालय  पुंज  का  प्रभारी  होगा  ।  इसमें  भर्ती  एक  विद्रोह  भर्ती  ब्रोड  द्वारा  की  जायेगी

 जिसके साध  संघ  लोक  सेवा  ग्रा योग  सम्बद्ध  किया  जायेंगी  ।

 भर्ती  के  लिये  योग्यता ग्र ों  ate  सेवा  की  शर्तों  के  बारे  में  ब्योरा  ait  विचाराधीन  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  श्रादि  के  लिये  छात्रवृत्तियां

 1  २४४५७.  श्री  रामानन्द दास
 :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५५-५६  में  अनुसूचित  अ्रनुसूचित  afar  जातियों  तथा  area  पिछड़े  हुए  वर्गों

 के  विद्यार्थियों  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रकार  को  कितनी  छात्रवृत्तियों की  मंजूरी दी  गई

 अर

 नवम्बर शर  १९५५  कौर  ्  प्रौढ़  REYS  में  कितने

 विद्याथियों  को  छात्रवृत्तियाँ  दी  गयी  थी  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  :  कौर  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल

 पर  रखा  जाता है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १५,  श्रतुबन्ध संख्या  ४०  |

 कृषकों  को  बसाना

 1२४५८.  श्री  रामानन्द  दास  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्दमान  कौर  निकोबर  द्वीप  समूह  में  कृषकों  को  बसाने  के  लिये  उपलब्ध भूमि  का  कुल

 क्षेत्रफल  कितना

 द्वीप  समूह  में  कृषकों  के  बसाने  के  लिये  वास्तव  में  कितने  क्षेत्र  को  कृषि  योग्य
 बनाया

 गया

 अ्रागामी  पांच  वर्षों  में  कितने  क्षेत्र  को  कृषि  योग्य  बनाने  का  विचार

 ३१  PEXg  तक  वास्तव  में  कितने  परिवारों  को  वहाँ  बसाया  गया

 १९५६  तक  पूर्वी  पाकिस्तान  से  ara  कितने  शरणार्थी  परिवारों  को  वहाँ  बसाया

 गया
 है

 कृषकों  के  पास  कितनी  कृषि-योग्य  ऐसी  भूमि  पड़ी  है  जिस  पर  लोगों को
 बसाया  नहीं

 थ्रोट

 इस
 द्वीप  समूह  में  कृषक  परिवारों  के  बसाने  के  लिये  क्या  सुविधायें  दी

 गयी
 हैं

 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  लगभग  २०,०००  एकड़ !

 ¥, eYXo  एकड़  |

 १२,०००  एकड़  ।

 १,०४१  |

 १,२५८  परिवार  जिनमे ंसे  ३३२  परिवार  गैर-काश्तकार हैं
 ।

 शून्य  ।

 कृषक  परिवारों
 को

 दी  गयी  सुविधाओं  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है

 [  देखिये  परिदिष्ट  १४,
 अनवर  संख्या

 ४१]

 मूल  wast  में
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 मणिपुर  में  पदाधिकारियों  को  पदच्युत  किया  जाना

 1२४४९.  श्री  रिशांग  किलिंग
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 २  Pau  से  ३०  PeXS
 तक  की  अवधि  में  मनीपुर  के  मुख्याय वक्त  ने

 सम्बन्धित  विभागाध्यक्षों
 को

 बताये  बिना  कितने  सरकारी  कर्मचारियों
 को  पदच्युत या  मोश्नत्तल  किया

 झ्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  कौर  अपेक्षित  जानकारी  इकट्ठी  की

 जा  रही  है  प्रौढ़  प्राप्त  हीने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 मनी पर  के  लिये  दमकल  की  मशीनरी

 1२४६०.  श्री  रीडिंग  किलिंग
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १९५४  में  मणिपुर  सरकार  ने  भारत  सरकार  के  संभरण

 निदेशालय  को  सूचना  दिये  बिना  एक  दमकल  की  मशीनरी  मंगाने  के  लिये  आदेश  दे  दिया

 कया  यह  सच  है
 कि

 उक्त  मशीनरी  के  लिये  आयव्ययक  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  थी  ;

 (7)  क्या  यह  सच  है
 कि

 हाल  में  मनीपुर  सरकार  ने  इस  आदेश  को  रद  करवा  दिया  रोक

 यदि  भाग  कौर  का  उत्तर  स्वीकारात्मक है  तो  भारत  सरकार  का

 स-ःजन्धित
 पदाधिकारी के

 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विच।र  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 मंत्री  :  से  अपेक्षित  जानकारी  इकट्ठी  की  जा

 रही  है  ate  सभा  पटल
 पर

 रख  दी  जायेगी
 ।

 भाई  सी०  एस०  पदाधिकारी

 1२४६१.  श्री  रघबीर  सहाय  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  मंत्रालय में  कितने  भाई  सी०  एस०  पदाधिकारी

 उनकी  सेवा
 की

 शारवती  क्या  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  कौर  प्रत्येक  मंत्रालय  तथा  सम्बद्ध

 कार्यालय  में  काम  करने  वाले  भाई  सी०  एस०  पदाधिकारियों  की  संख्या  देने  वाला  एक  विवरण

 लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १५,  अनुबन्ध  संख्या  ४२  |

 भारत का  राज्य  बेक

 श्री  क०  कण  बसु

 1२४६२.  ऋण  युगल  किशोर  सिंह  :

 भी  देवगन  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  राज्य  बैंक  के  निगम  के  बाद
 तक

 उसने  कुल  कितना  ऋण  दिया

 उसमें से  कितना  ऋण
 वाणिज्यिक

 तथा  कृषि  संम्बन्धी  प्रयोजनों  के  लिये  दिया

 गया  कौर

 विदेशों  को
 या

 उन  कम्पनियों  को  जिन  पर  विदेशियों  का  अधिकार
 या

 नियन्त्रण  है  कितनी

 राशि दी  है  ?
 i  i

 मूल  अंग्रेजी  में
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 राजस्व  कौर  प्रतिरक्षा
 व्यय  मंत्री

 अरुण  चन्द्र  :  atx  मेरा  भ्रनुमान  है
 कि  १-७-  १९५५  को  भारत  के  राज्य  बैंक  के  स्थापित  होने  के  बाद  से  उसके  द्वारा  मंजूर  किये  गये  aha

 रनों  की  वर्तमान  सीमाओं
 में

 वृद्धि  T/atz  नई  सीमाओं  के  बारे  में  जानका  की  मांग
 की

 जा  रही  है  ।  यदि

 मेरा  भ्रनुमान  ठीक  है  तो  जानकारी  इकट्ठी  करने  की  प्रणाली  बहुत  कष्टदायक  होगी  क्योंकि  इसके
 लिये

 राज्य  बंक  के  प्रत्येक  कार्यालय  में  प्रत्येक  लेखे  की  जांच  करनी  पड़ेगी  |  तथापि  मैं  नीचे  भारत  में  दिये  गये  उन

 ऋणों
 का

 विवरण  दे  रहा  हूँ  जो  ३१-३-५६  को  भारत  के  राज्य  बैंक  के  खातों  में  अ्रवदिष्ट थे  |

 रुपये

 उद्योग  को  दिये  गये  ऋण

 woh

 वाणिज्य  उत्पाद  के  सम्बन्धी  थोक  व्यापार  के  ग्र ति रिक्त  )  को  दिये  गये  ऋण  ३२९  र

 कृषि  में  पटसन  चावल  जैसे  कृषि  उत्पाद
 का

 थोक

 व्यापार  भी  सम्मिलित  को  दिये  गये  ऋण  Qwik

 अरन्य  प्रयोजनों के  लिये  ऋण  Ic  हे

 १-३-५६  को  भारत  में  दिये  गये  कुल  ऋण  १३६५८

 लाा

 कुल  ऋण  जो  प्रौर  विदेशों  ३१-३-५६  तक  चकाये  नहीं  गये  थे  १  ve
 ४

 जानकारी  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश

 1२४६३.  श्री  Fo  Fo  बसु  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उच्च न्यायालयों  के  अवकाश  प्राप्त  न्यायाधीशों  की  संख्या  क्या  है

 २६  g&Yo  के  बाद  उच्च  न्यायालयों के  कितने  न्यायाधीश  सेवानिवृत्त  “

 प्यार

 सेवा  निवृत्ति होने के होने  के  बाद  उनमें  से  कितनों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  स्थायी  या

 अस्थायी  नौकरियां  मिली  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  दातार  )  मेरे  पास जो  जानकारी  उसके  अनुसार

 न्यायालयों  के  भ्रवकाश  प्राप्त  न्यायाधीशों  की  कुल  संख्या  इस  समय  ५१  है  ।

 चौंतीस

 यह  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 मतदाता  सूचियां

 1२४६४.  श्री  कामत  :  क्या  विधि  मंत्री ८  १९५६ को  पूछे  गये
 अ्रतारांकित  प्रदान  संख्या

 १८८५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  सभा  पटल  पर  रख  गये  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 मध्य  पव्य  भारत  कौर  भोपाल  में  PEXR-KR  की  "eMY  में  मतदाताओं की  संख्या  में
 कमी

 होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 तथा  अल्प  संख्यक-कार्य मंत्री  :  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  शर

 यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 मूल  अंग्रेजी में
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 आपातकालीन  कमीशन  प्राप्त
 पदाधिकारी

 1२४६४.  श्री  कामत
 :

 क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  ८  १९५६ को  गये  तारांकित  set  संख्या
 २०२४  के  भ्रनुसार  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  भ्र नि वाये  सेवा-निवृत्ति  परियोजना  की  वे  शर्तें  जो  आपातकालीन  कमी दान  प्राप्त
 रियों  पर  श्रेणीवार  अलग-अलग  लागू

 क्या  इन  पदाधिकारियों ने  सेवा-निव
 त्ति  के  ७  सेवा-युक्त  किये  जाने  के  लिये  कोई

 वेदन  किया  कौर

 यदि  तो  ठानी  संख्या  क्या  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  १४,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ४३  ]

 हाँ  ।

 }
 है

 पाँच  ।

 कारखाने

 1२४६६.  श्री  ए०  Fo  गोपालन  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयुध  फैक्टरियों  में  काम  करने  वाले  उन  श्रमिकों  की  संख्या  जो  R0-2-fo  रुपये  मासिक

 अथवा  उससे  अधिक  वेतन  क्रम  में

 आयुध  फैक्टरियों  में  ४६-७५  रुपये  मासिक  वेतन  क्रम  वालों  कीं

 इस
 सेवा

 में  ५५  कौर  ६०  वर्ष  के  बीच  की  वायु  के  व्यक्तियों  की

 प्रत्येक  फैक्टरी में  १९६५३  से  PEUY  वार्धक्यता  प्राप्त  व्यक्तियों  की  संख्या

 क्या है  ?

 मंत्री  ¥¥52  |

 से  अपेक्षित  जानकारी  संग्रहीत  की  जा  रही  है  कौर  सूचना  के  एकत्रित  किये  जाने

 के  ७  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 हुंडियाँ  भुनाना

 1२४६७.  श्री  के०  पी०  त्रिपाठी :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  राज्य  बैंक  की  तेजपुर  ब्रांच  में  हुंडियों ग्रीवा  ड्राफ्ट  भुनाने  के
 सम्बन्ध

 में  भारतीयों  atk  यूरोपीयों  के  बीच  भेदभाव  पूर्ण  व्यवहार  किये  जाने  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 क्या  शिकायतों  के  grata  भेदभाव  अधिक  तीव्र  हो  गया  ak

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 site  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  wen  चन्द्र
 :

 से
 भारत

 के
 राज्य

 बैंक  में  हुंडियों  ak  ड्राफ़्टों  को  भुनाने
 से

 सम्बन्धित  सुविधाओं  में  भारतीय  ak  यूरोपीय  व्यापारियों

 के  बीच  भेदभाव  किये  जाने  के  aha  आरोप  के  सम्बन्ध  में  जो  भ्र भ्या वेदन  माननीय  सदस्य  ने  भेजा  था

 उसकी  पिछले  मार्चे  में  जांच  की  गई  थी  ।  यह  झ्रारोप  प्रमाणित नहीं  हो  सके  तथा  उसमें  जो  विशेष

 उदाहरण  दिये  गये  थे  उनके  सम्बन्ध  में  सन्तोषजनक  स्पष्टीकरण  प्राप्त  हुए  ।  यह  सब  बातें  माननीय

 सदस्य  कों
 उनके  पत्र  के  उत्तर  में  लिख  कर  भेज  दी  गईं  थीं

 ।
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 इसके  च्  कुछ  दिनों  पहले  माननीय  सदस्य  का  एक  कौर  श्रम्यावेदन  प्राप्त  gat  है
 जिसमें

 राज्य  बंक
 की  तेजपुर  ब्रांच  के  एजेण्ट  पर  यह  शरारों  लगाया  गया  है  कि  उसने  भारतीय  व्यापारियों की

 साख  होते  हुए  भी  उनकी  हुंडियाँ  बनाने  से  इंकार  कर  दिया
 |

 इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  जांच  की

 जा  रही  है  ।  भ्रम्रेतर  कार्यवाही  जाँच  के  परिणामों  पर  निर्भर  होगी  |

 तिब्बत  से  सोने  के  सिक्कों  का  आयात

 1२४६८.  श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तिब्बत  से  भारत  में  सोने  के  सिक्कों  करने  की  भ्र नुम ति  दी  गई  है

 यदि  तो  क्या  इस  आयात  के  सम्बन्ध  में  सीमा  aes  में  हाल  ही  में  परिवहन  किया

 गया  है
 ?

 उपमंत्री  बी०  कार
 नहीं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भारत  सवाल  विभाग  के  कमंचारी

 1२४६९.  श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  कर्मचारियों  को  अपनी  सामान्य  शिकायतों

 के  सम्बन्ध  में  कोई  संयुक्त  याचिका  प्रस्तुत  करने  की  शभ्रनमति  नहीं

 )
 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं

 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  हिए  डी०
 मालवीय  )  हाँ  ।

 नियमों  में  यह  उपबन्ध  है  कि  सरकारी  कर्मचारियों  की  सामान्य  शिकायतें  स्वीकृत  संस्थानों

 द्वारा  प्रतिनिधि  की  जा  सकती  है  ।  वैयक्तिक  सरकारी  कर्मचारी  भ्र पना  मामला  प्रस्तुत  कर  सकता है  I

 बहत  समय  से  यह  नियम  लाग  है  तथा  यह  प्रचशा सर ष्  सरकार  उनके  कर्मचारियों  परस्पर

 स  सम्बन्ध  बनाये  रखने  के  हित  में  है  ।  भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  कर्मचारियों  को  इस  नियम  के

 पालन से  भ्र पर्वा जत  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  बता  sail के  कर्मचारी

 1२४७०.  श्री  एन०  बी०  चौधरी  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  शर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  के  दूसरे  विभागों  के  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  सामान्य  चिकित्सा  सुविधाएं

 भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  भी  उपलब्ध  है  ?

 यदि at,  तो  कया  इन  सुविधाओं  का  व्योरा  देने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 श्र

 क्या  चिकित्सा  की  समुचित  सुविधाओं  के  प्रभाव  के  बारे  में  उनसे  शिकायतें  हुई  हैं
 ?

 संसाधन  मंत्री  के०  डी०  मालवीय )  हां
 ।

 अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  |  देखिये

 परिशिष्ट  १५,  श्रीगन्ध  संख्या
 ४४  |

 जी छ  नहीं  ।

 पाल
 aaoar में अन्नज
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 भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारी

 1२४७१.  श्री  एन०  ao  चौधरी :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  और  वेज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  उन  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  प्रतिशतता  जो  स्थायी

 वह  किस  प्राकार  पर  स्थायी  बनाये  जाते  ak

 क्या  इन  कर्मचारियों  को  ode  वर्षों  तक  अस्थायी  sere  पर  रखा  जाता  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री
 के०  डी०  मालवीय  RR  प्रतिशत  ।

 अस्थायी  संस्थान  में  सात  वर्ष  की  सेवा  के  पूर्ण  होने  पर  ।

 इन  कर्मचारियों  को  उस  समय  तक  अस्थायी  आधार  पर  रखा  जाता  है  जब  तक  कि  कोई

 ऐसा  स्थायी  स्थान  रिक्त  नहीं  होता  है  जिस  पर  उन्हें  नियुक्त  किया  जा
 सके  ।

 सामाजिक  तथा  नैतिक  सदाचार  संस्था  का  प्रतिवेदन

 1२४७२  श्री  एम०  डी०  जोशी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  नैतिक  तथा  सामाजिक  सदाचार  संस्था  के  उस  वार्षिक  प्रतिवेदन  को  देखा

 है
 जो

 हाल  ही  में  उक्त  संस्था  की  वार्षिक  बैठक  में  पढ़ा  गया  कौर

 क्या  सरकार  अनैतिक  पण्य  पर  प्रभावशाली  रोक  लगाने  के  लिये  संस्था  द्वारा  जो  सुझाव

 दिये  गये  हैं  उन  पर  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  सरकार को  कभी  तक  नैतिक  तथा  सामाजिक

 संस्था  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हुसना  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 ततीय  श्रेणी  क

 श्री  हेम  राज

 २४७३  श्री भक्त  दर्शन

 एच०  एन०  मुकदमों

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गृह  मंत्रालय  की  मांगों  के  उत्तर  के  दौरान  में  गृह-मंत्री  द्वारा
 घोषित  वेतन  बृद्धि से  तृतीय

 श्रेणी  के  कितने  sarah  को  लाभ

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्य  अर्थात  डाक  तथा  उत्पादन  Ach,  प्राय कर

 रानी  में  काम  करने  वाले  भी  इससे  लाभान्वित  होंगे  ate  यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  निश्चित  संख्या  कभी  मालूम  नहीं की

 गई  है  ।

 जी  नहीं  ।

 राष्टीय बचत  योजना

 २४७४.  श्री  संगण्णा  :  क्या  वित्त  मंत्री  राष्टीय  बचत  योजना  के  सम्बन्ध में  १६  PENS

 को  पूछे  गये  तारांकित  संख्या  २२६०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  राज्य  के  राष्ट्रीय  बचत  योजना  संगठनकर्ता  द्वारा  उड़ीसा  के  संगठनकर्ताश्रों

 के  वेतन  बढ़ाये  जाने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  हैं
 झर

 मूल  अंग्रेजी  में



 २६  १९४६  लिखित  उत्तर  RELE

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  हु
 ।

 ite  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  अरुण चन्द्र
 :  नही ं।

 प्रइन  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 योग  रानी

 1२४७४.  श्री  राम  दास  :  व्या  कक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योग  प्रचार  नई  दिल्‍ली  द्वारा  योग  arr  के  विस्तार  के  लिये  कोई  योजना

 प्रस्तुत की  गई

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  :  जी  श्रीमान  ।

 सम्पूर्ण  देश  में  सार्वजनिक  योग  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  के  उद्देश्य  से  योग  प्रशिक्षकों

 are  निदेशकों  की  ट्रेनिंग  के  लिये  एक  केन्द्र  की  स्थापना

 भारतीय  स्वतंत्रता का  इतिहास

 1२४७६.  श्री  बादशाह  गुप्त
 :

 कया  शिक्षा  मंत्री सन्‌  १८५७  के
 भारतीय  स्वातंत्र्य  संग्राम के

 समय  मैनपुरी  राज  (  उत्तर  प्रदेश  )  के  राजा  तेजसिंह  के
 वीरोचित

 कार्यों  के  बारे
 में

 कभी  तक  संग्रह

 किये  गये  तथ्यों  का  संक्षेप  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  :
 अभी  तक  जो  कुछ  सामग्री  एकत्रित की  गई  है  उसमें

 प्रशन  में  पूछे  गये  विषय  से  सम्बन्धित  कोई  जानकारी  नहीं  है
 ।

 सरकारी  कर्मचारियों  का  वेतन

 1२४७७.  श्री  देवेन्द्र  नाथ  सर्मा  :
 क्या  गृह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  ऐसे  कितने  कर्मचारी हैं  जिन्हें  प्रतिमास  २,०००  रु०  से  alan  वेतन

 मिलता  कौर

 केन्द्रीय  सरकार  के  ऐसे  कितने  कर्मचारी  हैं  जिन्हें  प्रति  मास  १५०  रु०  से  कम  वेतन

 मिलता
 है

 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 शर  जानकारी  एकत्रित की  जा  रही

 है  प्रौढ़  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 चुनाव  ats

 1२४७९.  श्री  मादिया  गौडा  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रतिरक्षा  सेवाओं  के  लिये  पदाधिकारियों  का  चुनाव  करने  वाले  बोर्डों  की  संख्या  क्या

 उनके  मुख्यालय  कहां-कहां

 प्रत्येक  बोर्ड  में  कितने  व्यक्ति  हैं  कौर  उनके  पद  क्या

 PEXK-NE  के  लिये  प्रत्येक  बोर्ड  ने  कितने  व्यक्ति

 इन  बोर्डों  पर  कितना  धन  व्यय  हुमा
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  से  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  रखा

 जाता  है
 ।  [  देखिये

 परिशिष्ट  १५,
 अनुबन्ध  संख्या  vy |

 में
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 सेना  पदाधिकारी

 1२४८०.  एच०  एन०  मुकदमों  :  क्या
 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 यह  सच  है  कि  भारतीय  सेना के  कुछ  पदाधिकारी wa  भी  कमीशनਂ  प्राप्त  पदाधिकारी

 नामोद्दिष्ठ किये  जाते  हैं  ?

 Tofazert  उपमंत्री  :  ।

 कृत्रिम  वर्षा

 1२४८१.  श्री  गिडवानी
 :

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक
 गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  मद्रास  राज्य  उटकमण्ड  से  १७  मील  की  दूरी  पर  मुकरती  नामक  एक

 गांव  पर  कम  ऊंचाई  के  बादलों  पर  ‘atfean  कलो  राय  का  मिश्रण  छिड़कने  के

 स्वरूप  कृत्रिम  वर्षा  के  छींटे पड़े  थे  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०  राज्य  सरकार  से  जानकारी  मांगी  गई

 हैं  प्र  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 श्रांगल-भारतीयों  की  दिक्षा

 1२४८२.  श्री  एस०  सी ०  सामन्त
 :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  श्रांगल-भारतीयों  की  दिक्षा  पर  कितना

 भारत  केन्द्रीय
 सरकार  से  सहायता  लेने  वाली  ऐसी  कितनी

 शिक्षा  संस्थायें हैं  जिनमें

 केवल  श्रांगल-भारतीयों  को  शिक्षा  दी  जाती

 (7)  क्या  यह  सच  है
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  पाने  वाली  जांगल-भारतीय  शिक्षा  deal

 में  अध्यापकों  को  अन्य  सरकारी  शिक्षा  संस्थानों  के  अध्यापकों  की  अपेक्षा  अधिक  सुविधायें  मिलती हैं
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  अर  न्य

 जहां  तक  सरकार  को  ज्ञात  यह  बात  सच  नहीं  है
 ।

 राज्य  विधान  मंडलों  हारा  बनाये  गये  अधिनियम

 TRVSR.  श्री  एस०  सो०  सामन्त  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 गत  पांच  वर्षों  में  भाग  राज्यों  ने  संविधान  की  समवर्ती  सूची  में  दिये  गये  विषयों
 के

 सम्बन्ध  में  कितने  अधिनियम  पारित  किये

 क्या  सारे  मामलों  में  प्रत्येक  विधान  मंडल  में  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  से  पहिले  केन्द्रीय

 सरकार  की  अनुमति  ले  ली  गई  थी  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  से
 यह  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही

 है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 जायेगी
 ।

 अ्रपाहिजों के  लिए  रोजगार

 TIVay.  श्री  कामत
 :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या
 सरकार

 का  उन  श्रपाहिज  व्यक्तियों  के  लिये  हाथ
 या

 पैर  नहीं  परन्तु

 जो  अन्यथा  स्वस्थ्य  हैं  कौर  श्रेपेक्षित  विद्या  सम्बन्धी  या  अन्य  योग्यतायें  रखते  रोज़गार
 की  व्यवस्था

 करने  के  मामले  पर  विशेष  ध्यान  देने  का  विचार  न

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  इसका  कारण  क्या  है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 यदि  सरकार की  राय  शारीरिक  योग्यता ऐसी  नहीं  जिससे  पदेन  कर्तव्यों के  पालन

 में  किसी  प्रकार  कोई  बाधा  तो  ऐसे  पदों  पर  उन  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  की  जा  सकती  है  ।  कोई

 विशेष  उपबन्ध  झ्राबश्यक  नहीं  समझे  जाते  |

 हैदराबाद  राज्य  बंक

 1२४८४.  श्री  कामत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  एक  गर-भारतीय  को  हैदराबाद  राज्य  का  प्रबन्ध

 नि  नियुक्त  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 ale  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  अरुण चन्द्र  यह  नियुक्ति  हैदराबाद  राज्य

 बेक  भ्र धि नियम की  धारा  १६  (२)  के  उपबन्धों  के  नन् तगत  हैदराबाद  सरकार  द्वारा  की  जाती  है  ,  परन्तु

 उस  करार  के  उपबन्धों  के  ह  जो  उसके  साथ  उस  समय  हम्ना  था  जब  कि  हैदराबाद  राज्य  बैक  को

 राज्य  में  रक्षित  बैंक  का  अभिकर्ता  नियत  किया  गया  उसे  केन्द्रीय  बरकार  क्य  श्रीमोहन  प्राप्त  करना

 पड़ता है  ।  किसी  गैर-भारतीय  हैदराबाद  राज्य  बैंक  का  प्रबन्ध  निदेशक  नियुक्त  करने  के  लिये  भारत

 सरकार  को  राज्य  सरकार  से  कभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  ठुकना  है  ।

 set  उत्पन्न  होता  ।

 दें बली  नजरबन्दी  कम्प

 PR¥ay (F)  श्री  कामत
 :

 क्या  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  देवली  की  नगरपालिका  के  अध्यक्ष  ने  वहां  के  नजरबन्दी  कम्प  की

 अस्थायी  इमारतों  के  उत्सजेन  के  बारे  में  सरकार  से  कोई  भ्र भ्या वेदन  किया  है

 क्या  इस  पर  विचार  किया  गया

 )  यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  रहा
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  नहीं
 ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होतें ।

 अ्रनुसुचित  जातियों
 को

 श्रीवास  समस्या

 1२४८७.  श्री  कामत  :  क्या  गह-कार्य मंत्री  १२  १९४५६  को  पूछे  गये  अतारांकित प्रशन

 संख्या  ५१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उस  सहायतानुदान  का  उपयोग  कर  लिया  गया  है  जो  PEYE-4S  में  मध्य  प्रदेश को

 अनुसूचित  afer  जातियों  तथा  ग्न्य  पिछड़े  हुए  वर्गों
 की

 श्रीवास  समस्या  सुलझाने  के  लिये  दी  गई

 कौर

 यदि  तो
 इसके  क्या  कारण  हूं

 ?

 [Te aa  ma  मंत्रालय  में  मंत्री

 (  ी  )  शर  जानकारी  एकत्रित  की
 जा  रही

 है
 और

 यथासमय समय  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 जायेगी
 ।

 मल  | क क क अंग्रेजी में



 RERQ  CUT  उत्तर  २९  PEUG

 भारतोत  भू परिमाप  विभाग

 1२४८८.  श्री  कामत :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  ौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  भू परिमाप  विभाग में  कितने  निवृत  गैर-भारतीय  सैनिक  सेवा  पदाधिकारी

 कार्य कर  रहे  कौर

 उन्हें  उन  पदों  पर  कब  तक  रखने  का  विचार  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  कठ  डी०  att  कोई  श्रीमान ।

 पलिस दल  में  स्त्रियां

 1२४८६  श्रीमती  खोंगमेन  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार
 के  प्रतीक

 पुलिस  बल  में  कितनी  स्त्रियां  हैं  ae  उनके  कर्त्तव्य  क्या

 PEYS-UY  और
 CQUY-¥R A में

 भाततीय  पुलिस  सेवा  पी०  एस एस०
 rey

 )  के  लिए

 कितनी  स्त्रियां  चुनी  गईं  थीं  ौर  वे  किन-किन  राज्यों
 में  नियुक्त हुई  कौर

 (7)  क्या
 प्रस्राव  अन्वेषण

 विभाग  के
 लिये

 स्त्री  पुलिस  का  कोई  विशेष  निकाय  गठित

 किया
 गया  है  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  ale  केवल  केन्द्रीय  रक्षित  पुलिस

 केन्द्रीय  सरकार  के  प्रधान  है  ।  तथापि  भाग  राज्यों  के  बारे  में  जानकारी  सभा  पटल  पर  रखी  जाती

 है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  gy,  अनुबन्ध  संख्या  ४६  |

 राज्य

 पुस्तकों पर  पुरस्कार

 1२४९०.  श्री  श्रार०  पी०  गई  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  2eyy A WH में  ग्रंग्रेजी  से  हिन्दी  में  किये  गये  हिन्दी  अनुवादों  के  लिये  प्रति  पुस्तक

 २,०००  रुपये  पुरस्कार  देने  के  लियें  फरवरी  LEXY  में  पुस्तकें  मांगी  गई  थी

 यदि
 तो  पुरस्कारों के  लिये

 प्रतियोगिता  में  भाग  लेने  लिए  विभिन्न  लेखकों

 प्रकाशकों  ने  हिन्दी  में  किये  गये  कितने  अनुवाद  प्रस्तुत  किये  गये

 क्या  यह  सच  है  कि  frig  किताबों  में  पुस्तकों के  गुणों  के  बारे  में  मतभेद  है  ,  जिसके

 परिणाम-स्वरूप  प्रभी  तक  यह  विनिश्चय  नहीं  किया  गया  कि  किन  पुस्तकों पर  पुरस्कार  दिये  जायें
 ;

 यदि  तो  पुरस्कारों  के  बारे  में  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिये  सरकार  का  क्या

 कार्यवाही करने  का  विचार  है

 पुरस्कारों
 की

 घोषणा  किस  तारीख  तक  कर
 दी  शौर

 क्या  १९५६-५७  में  ऐसे  ही  पुरस्कारों  के  सम्बन्ध  में  प्रतियोगिता  के  लिये  पुस्तक  मांगी

 अझर  यदि  तो  कब  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  श्रीमान्‌
 |

 से  पह  मामला  विचाराधीन  है
 ।

 ह

 Sat  में
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 भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  सम्बन्धी
 आयोग

 का
 प्रतिवेदन

 1२४६१.  श्री  क्या  गृह-कार्यो  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  क्या  भ्रनुसूचित  जातियां

 तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  प्रस्तुत  किये  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  निम्न  जातियों  को  उपलब्ध

 कराई  जाती

 (2)  राज्य  विधान  मंडलों  में  अनुसूचित  जातियों  कौर  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  सदस्य

 (२)  राज्यों  के  मुख्य  मंत्री  पिछड़े  हुए  वर्गों  के  कल्याण
 के  मंत्री

 राज्यों  में  डिवीजन  के  आयुक्त

 (*)  ज़िला  कल्याण  अधिकारियों  जिनहें  पिछड़े  हुए  वर्गों  के  कल्याण  का  कार्य  सौंपा  जाता

 (५)  ज़िला  दण्डाधिकारी  या  उप-श्रमायुक्त  जो  जिलों  में  कल्याण-कार्य  के  लिये  उत्तरदायी

 कौर

 (६)  देश  में  कल्याण  कार्य  करने  वाली  संस्थायें  ।

 मंत्रालय  में  मंत्री  (१)  श्रीमान्‌ ।

 राज्य  विधान  मंडलों  के  सब  सदस्यों  को  १९५५  कौर  बाद  के  प्रतिवेदनों की  प्रतियां  राज्य  सरकारों

 द्वारा  दी  जायेंगी  |

 (२)  से  (६)  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  झ्रायुक्त  के  विधिक

 वेदनों  की  कुछ  प्रतियां  मुख्य  मंत्रियों  तथा  पिछड़े  हुए  वर्गों  के  कल्याण  में  रुचि  रखने  वाले  अरन्य  व्यक्तियों

 के  राज्य  सरकारों  को  भेजी  जाती  हैं  ।  यह  निर्णय  करना  उनका  कार्य  है  कि  प्रतिवेदन  की  प्रतियां

 arpa,  ज़िला  दंडाधिकारियों  या  जिला
 कल्याण  अधिकारियों  को  दी  जायें या  नहीं  ।  राज्य  सरकारें

 अ्रधिकारियों  में  बांटने  के  लिये  जितनी  प्रतियां  वे  चाहें  प्रकाशनों  के  प्रबन्धक  से  मोल  ले  सकती हैं  ।

 प्राचीन  स्मारक

 २४९२.  श्री  वोडका  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे रगे
 गे

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रनुसूचित  जातियों  के  व्यक्ति  राष्ट्रीय  महत्व के  प्राचीन  स्मारकों  के

 भ्र भि रक्षक  नियुक्त  किये  जाते

 यदि  तो  राज्यवार  उनको  संख्या  कया

 इन  भ्र भि रक्षकों  के  गतंव्य  श्र  कृत्य  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  :
 अन्य  उम्मेदवारों की  तरह  अनुसूचित  जातियों

 के  उम्मीदवार  भी  अभिरक्षक  नियुक्त  जा  सकते  हैं  |

 इस  समय  अभिरक्षक  के  सात  पद  हैं  जिनमें से  एक  wa  उत्तर  मद्रास

 ale  भोपाल  राज्यों  में  है  दौर  दो  हैदराबाद  राज्य  में  हैं  ।

 इस  बारे  में  जानकारी  एकत्रित
 की

 जा  रही  है  कि  इन  पदों  में  से  कितने  पदों  पर  अनुसूचित  जातियों

 के  व्यक्ति  नियुक्त  हैं  ।

 स्मारकों  की  देख-भाल  |  जहां  प्रवेश-टिकटों  का  विक्रय होता  है  वहां  ऐसे  टिकटों के  विक्रय

 का  उत्तरदायित्व  ।
 ह  ह

 मूल  में
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 २४९३.  श्री  जांगड़े  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  wea  अधिनियम  के  लागू  होन ेके
 बाद  श्रस्पुश्यता  सम्बन्धी  व्यवहार

 के  बारे  में  अनुसूचित  जाति  आयुक्त  ae  मध्य  प्रदेश  के  प्रादेशिक  आयुक्त  के  पास  कुल  कितनी  लिखित

 शिकायतें

 उन  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  ?

 गह-कार्यो  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  झ्रादिम  जाति

 के  कमिश्नर  के  पास  १८  तौर  मध्य  मध्य  भारत  अरार  भोपाल  के  रीजनल  असिस्टेण्ट

 कमिश्नर के  पास  ऐसी  १०  शिकायतें भाई  हैं  ।

 इन  शिकायतों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों के  पास
 उ  कार्यवाही  कौर  रिपोर्ट  के  लिये

 a Al भेज  दिया  गया  है  ।  इनमें  से  तीन  शिकायतें  वापसी  समझौते  द्वारा  हो  गई  हैं भ्रौर  शेष पर  अरसी

 कार्यवाही की  जा  रही है
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 लोक-सभा  वाद-विवाद

 5.2

 र

 के
 भााढनाि न टट. >> प्रतिरिक्त

 लोक-सभा

 २९  PEEKS

 लोक-सभा  साढ़े  दस  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन  हुए ]

 प्रश्नोत्तर र

 भाग  १)

 ११.३७  Ho  प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 श्राइवासनों  शादी  पर  सरकार  द्वारा  को  गई  कार्यवाही  के  विवरण

 मंत्री  सत्यनारायण  fag)  :  मैं  मंत्रियों  द्वारा  विभिन्न  सत्रों  में  दिये  गये

 बचनों  तथा  प्रतिज्ञा प्र ों  पर  सरकार  द्वारा  की  गयी  कार्यवाही  का  निम्नलिखित  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखना हूं

 (१)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  ३  लोक-सभा  का  बारहवां  १९५६

 [  देखिये  परिशिष्ट  १५,  श्रतुबन्ध  संख्या  ४७  |

 (२)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  ६  लोक-सभा  का  ग्यारहवां  LEXY

 [  देखिये  परिशिष्ट  १५,  अनुबन्ध  संख्या  ४८  |

 (३)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १०  लोक-सभा  का  दसवां  PERY

 [  देखिये  परिदिष्ट  १४५,  अनुबन्ध  संख्या  ४€  |

 (४)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १६  लोक-सभा  का  नवां  PEUY

 [  देखिये
 परिशिष्ट  १४,  श्रतुबन्ध  संख्या  ५०  |

 मूल  भ्र ग्रेजी  में  |

 व  ४  र



 काज  के  कारखानों  में  तालाबन्दी ELS  VE  PERE

 सत्यनारायण  fag |

 (५)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  २२  लोक-सभा  का  सांतवां  Peye

 fad  बरिदिठ्टਂ  १५,  अनुबन्ध  संख्या  ५१  |

 (६)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  ३०  का  छठा  LEU

 [  देखिये  परिशिष्ट  १४५,  श्रीगन्ध  संख्या  ५२  |

 (७)  श्रनृपूरक  विवरण  संख्या  ३४  क-सभा  का  पांचवां  सत्र ca  ह  REY¥R

 [  देखिये  परिशिष्ट  १४५,  अनुबन्ध  संख्या  ५३  |

 et  पय

 प्राक्कलन  समिति

 प्रभावित

 श्री
 ato  जी०  मेहता  )  मैं  रेलवे  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  प्राक्कलन  समिति

 की  बत्तीस वीं  रिपोर्ट  पेश  करता  हूं  ।

 लोक-लेखा  समिति

 सोलहवां  प्रतिवेदन

 fat  ato  बी०  गांधी  में  विनियोग  लेखा  PRY L-AR

 श्र  लेखा-परीक्षा  PEN 3 HIT ३  ate  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  /  ge yv——ATT  १--

 खण्ड  ,१.  पर  लोक-लेखा  समिति  का  करता हुं  ।

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अ्रनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 पन्द्रहवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  श्राल्तेकर  4  उत्तर  सतारा )  मैं-सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अ्रनपस्थिति  सम्बन्धी

 समिति  का  पन्द्रहवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 काज  कं  कारखानों  में  तालाबन्दी

 श्रम-मंत्री  खण्ड  भाई  देसाई )  १६  १९५६  को
 काजू  कर्मचारी  संस्था ने  हड़ताल

 करवा
 दी  ।  हड़ताल  के  बाद  कारखानों ने  '  कुल  संख्या  ३३  तालाबन्दी  कर  दी  जिससे

 २५,०००  श्रमिकों  कौर  १,४००  अन्य
 कर्मचारियों  पर  प्रभाव

 पड़ा
 ।

 कर्मचारियों ने  निम्नलिखित

 मांगों  के  हड़ताल  की  थी  :

 (१)  कर्मचारियों  को  मासिक वेतन  के  भ्राधार  पर  रखा  जायें  ।

 (२)
 वेतन  तथा  बेसन-स्तर  बढ़ाये

 जायें
 ।

 मूल  rat A में  ।



 २९  ae a  सभा  को  कार्य  CICY

 वधि का  भी (३)  कारखाने  बन्द  होने की  त्व  हिं  |  aaa  दिया  जाये  |

 (४)  छुट्टी  को  बाहर  जाने  का  काम  करने  का  भत्ता  feat  जाय  wie

 बोनस  बढ़ा  दिया  जाये

 श्रमिकों ने  कोई  मांग  की  थी  ।  राज्य के  समझौता  पदाधिकारी  ने  समझौता  कराने  का  प्रयत्न

 किया  किन्तु  जब  वह  सफल  नहीं  हुश्न  तब  त्रावणकोर-कोचीन  ने  मामला  औद्योगिक

 रण  न्याय  करनेਂ  के  लिये  सौंप  दिया  |  उसने  हड़ताल  तथा  तालाबन्दी  को  झ्र वैध  घोषित  किया  |

 उसके बाद  २१  aT से  समस्त  कारखानों  ने  काम  आरम्भ  कर  दिया  श्र  तब  से  स्थिति  ठीक

 हो  गई  ।

 श्री  नम्बियार  में  qe  स्पष्टीकरण  कराना  चाहता  2
 ot  क्या  at  कुछ

 कमंचारी  पर  हैं
 पंथ वा  नव  प्राणी

 होने
 के  बाद  दुरा

 समझौता  हो  गया  ?

 श्री  खण्ड  भाई  देसाई  :  ह हमें तो  यही  जानकारी  है  कि  कर्मचारी  काम  पर  चले  गये  हैं  शर  स्थिति

 है  ।
 मुझे

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुचना  नहीं  हैकि  किसी  कर्मचारी  को  काम  प्रारम्भ  करने  की

 अनुमति  नह ंथीं  दी  गयी  ।

 सदस्य  का  बन्दी करण  कौर
 रिहाई

 महोदय :  मुझे  सभा  को  सूचना  देनी  है  कि  मुझे  gates  ट  लंघियाना  का

 तारीख  २६  १९४५६  निम्नलिखित  पत्र  मिला है

 मुझे  आपको  सूचना  देती है  कि  श्री  सैदुल्लाह  खां  संसद्‌  को  २४५  PEXG  के

 शाम  के  ६  बजे  पंजाब  राज्य  सुरक्षा  अधिनियम  की  धारा  कौर  भारतीय  दंड  संहिता  की

 धारा  ०६  के  अपमान  थाना  सिटी  लुधियाना  में  दज  केस  एफ०  भाई  शिकार  संख्या  १८९

 तथा  संख्या  १९०  तारीख  ३१  १९५६  लुधियाना  पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार  किया

 गया  था  गोर  उसी  दिन  ७-३०  मधु  पृ०  उन्हें  जमानत  मत  किया  गया  |

 सभा  क  काय

 महोदय  श्री  देशमुख  |

 त्त  मंत्री  सी०  डी०  देशमुख )  मैं  प्रस्तांव करना  चाहता  हूं  कि

 श्री  )  इसमें  cae  अगला  कार्य  प्रारम्भ किया  में  यह  प्रार्थना

 करना  चाहता  हूं  कि  अरब  एक  शर  दिन  सभा  की  बैठक  होगी  ।  हमें  बंगाल  से  भारतीय

 निक  सेवा  नियमों  शादी  मामलों  पर  चर्चा  करनी  है  ।  इसके  बाद  लोक-प्रतिनिधित्व  विधेयक  भी

 सभा
 से

 संशोधित  रूप  में  कराया  है  ।  इस  कारण  मैं  प्रार्थना  करना  चाहता  हूं  कि  पहले
 का

 समय
 निर्धारित  किया  जाये  |

 हम  रात  कों  भी  बैठ  सकते  हैं  जैसा  कि  हमने  पहले  किया  हैं  ।
 हमें  यहां  दिया  तो

 रात

 के
 १०

 बजे
 तक  बैठा  जा

 सकता
 है

 |
 |

 paar  अंग्रेजी  में  ।



 ४१४६  संविधान  विधेयक  VE  ZENE

 रामचन्द्र  रेडडी  :
 हम  दिन  में  ही  श्रमिक  समय  बैठ  सकते हैं

 ।

 संस दिह काय  मंत्री  सत्यनारायण  मैं  सुझाव  देता हूं  कि  हमें  १०  TTA  ६.३०

 अथवा  ७  बजे  तक  बैठना  चाहिये  |

 महोदय  :  कल के  लिये  काम  इस  प्रकार  है
 निरोध  अधिनियम  पर

 चर्चा  :  ५  qa  पाकिस्तान  से  हिन्दुओं  का  निष्कासन  :  २  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की

 ( art
 है  गोधन  विधेयक  पर भर्ती  के  नियम :  १  इस  प्रकार  कुल

 ८
 घंटे  हुए

 ।  लोक  प्रतिनिधित्व

 १४५  मिनट  लगेंगे  |

 il  कामत  :  राधे  घण्टे  की  चर्चा  का  क्या  होगा  ?

 ह ic —_—— hat
 fara  :  वह  wet  सत्र  के A  स्थगित

 की  जायेगी  |  कल हमें १०  बजे
 कार्य

 प्रारम्भ  करना  चाहिये  कौर  ६  ६.३०
 TH

 चलन  चाहिये  ।  यह  पर्याप्त
 होगा

 श्री  टी०  ato  विमर्श  राव  कर्मचारी  निधि  FEXR  के  बारे

 में  चर्चा  भी  कल  होगी  ।

 महोदय  :  इसे  अगले  सत्र  में  किया  जायेंगी  |

 श्री  कामत  :  श्रीमान्‌  कल  योजना  समिति  की  बैठक  है  itz  हममें  से  बहुत  उसमें  नहीं

 जा  सकेंगे  ।  मैं  प्रार्थना  करता  हूं  कि  कल  यह  बैठक न  हो

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  सभापति  से  प्रार्थना  कीजिये--इस  मामले  में  वह  विचार  करेंगे  ।

 श्री  सत्यनारायण सिंह  :  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  ag  बता  दिया  जाय  कि  संविधान

 संशोधन  )  विधेयक  के  विभिन्न  प्रकरणों  के  लिये  कितना  समय  नियत  किया  गया  है  ताकि  सदस्यों  को

 पता  चल  जाये  कि  दोनों
 पर  मतदान  किस  समय  होगा  |

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  संसद्‌  कायें  मंत्री  से  इस  बात पर  निश्चय  at  a  |  ज्यों

 ही  वित्त  मंत्री  प्रथम  प्रक्रम  पर  अपने  भाषण  को  समाप्त  करेंगे  त्यों  ही  मैं  उस  सम्बन्ध  में  घोषणा

 करूंगा ।

 संविधान  संशोधन )  विधेयक

 वित्त  मंत्री  सो०  डी०  में

 भारत  के  संविधान  में. और  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा

 प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  ।'

 संयुक्त  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  विधेयक  को  लोक-सभा  में  पुरःस्थापित  रूप  में  ही  पारित

 किया  जाये  ।  यह  निष्कर्ष  समस्त  पहलुओं  पर  पूर्ण  चर्चा  के  बाद  निकला  है  ।  श्रीमती  टिप्पण हैं  इसलिये

 यह  कहना  अनावश्यक  है  कि  समिति  में  पूर्ण  एक  मत  नहीं था  ।  विशेषतया  समिति  में

 सदस्यों  में
 से

 भ्रमित  की  राय  यही  थी  कि  यह  बात  श्रमिक  संत
 क गोषप्रद

 होती  यदि  केन्द्रीय
 राज

 के

 पम  भ्रमर  जी



 २९  PENS  संविधान  eaters)  विधेयक  ढ  ve

 समाज
 के

 लिये
 आवश्यक  वस्तुओं  भ्रनिवायं वस्तु  PRU के  अधीन  बिक्री  कर

 लागू  करन
 क

 मामल  में  हस्तक्षेप करने  की  शक्ति  रख  भ्रनिवायं  वस्तु  १९४५२

 क  उपबन्धों  बारे में  श्र  विशेषतया  जीवन के  भ्र निवार्य  वस्तु ग्न ों के  बारे  में  हस्तक्षेप  कर

 सकती  ।  इस  बात पर  समिति के  सदस्यों नें  भ्र पने  टिप्पणों  तथा  श्रीमती  रटिप्पणों  में  जोर  दिया है  ।

 इस  अवस्था  म
 कुछ  महत्वपूर्ण  बात  सभा  क  सामन  रखना  श्रावक  समझता  ह  |

 में  इस  बात  को  अनुभव  करता  हं  कि  माननीय  सदस्यों  को  चिन्ता  इस  बात  पर  हुई  है  कि  राज्य

 सरकार  इस
 द्वारा  राज्य  में  ऐसी  वस्तु भ्र ों  जो  जनसाधारण  के  अधिक  प्रयोग  में  जाती

 भारी  कर  लगा  सकती  हैं  ।

 इस  चिन्ता  को  समझा  जा  सकता  है  विशेषतया  जबकि  यह  सभा  जनसाधारण  के  अ्रधिकारों

 की
 संरक्षक  किन्तु  इस  प्रकार  की  भावना  होने पर  भी  मैं  सदस्यों  से  tard STAT  कहूंगा  कि  वे  निष्पक्ष

 होकर  सोचें  कि  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ale  यदि  इन  परिस्थितियों  में  परिवर्तन  आवश्यक  है  हम  इसे

 किस  प्रकार बदल  सकते  हैं  ।

 जेसा  कि  इस  समय  संविधान  में  उपबन्ध  उसके  अनुसार  ऐसी  वस्तु  जिसे  संसद्‌  ने

 सामाजिक  जीवन  के  लिये  श्रनिवायं  घोषित  किया  कोई  भी  राज्य  की  विधि  जिसके  द्वारा  कर

 लगाया  जाये  तभी  प्रभावी  हो  सकेगी  जबकि  राष्ट्रपति  उस  पर  अपनी  अनुमति  दे  दें  ।  किन्तु  इस

 उपबन्ध
 के  बारे  में

 स्मरण  रखने  की  बात  यह  है  कि  यह  उपबन्ध  उन  विधियों  पर  लागू  नहीं  होते

 जो  किं  उस  समय
 से  पहले

 पारित  की  गयी
 हैं  जबकि  संसद्‌  ने  यह  घोषित  किया  था

 कि
 श्रमिक  वस्तुएँ

 सामाजिक  जीवन  के  लिये  श्रीनिवास है
 ह

 ।

 इंस  समय  यह  अ्रावश्यक  नहीं  है  कि  मैं  उन  राज्यों  की  सूची  झ्रापको  बताऊं  जहां  ऐसी  विधियां

 लागू  अरब  न्न्न ्
 कौन  सी  वस्तुएँ  क्या  दरें  कराधान  किस  प्रकार  का  है  प्रात

 एको-कर

 अथवा  बहु-कर  है
 ।

 इस  प्रकार के  राज्य  चार  थे  जो  खाद्यान्नों  पर  विक्रय  कर  लगा  सकते  थे  कौर

 कुछ
 न

 गुड़  पर  लगाया  ।  इतना  कहना  ही  पर्याप्त  है
 कि

 संविधान  के
 उस

 उपबन्ध  द्वारा  हमें  ऐसी  वस् तुझ ों
 पर  विक्रय-कर लगाने  के  मामले  में  पूर्ण  नियंत्रण  नहीं  मिलता  था  ata  उन  वस्तु  पर  जिनहें

 अनिवार्य  समझा  जाता  है  ।  जैसा
 कि  मै ंमैंने कहा  कि  विभिन्न  राज्यों में

 विभिन्न  दरों
 के

 कर  थे  और

 उपबन्ध  से  उन  पर
 कोई

 प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  बिमान  अवस्था  की  पहली  बड़ी  कमजो री

 यह
 है  ।.

 यह  भी  कहा  जाता  है--जो  कुछ  ठीक  भी  है--कि  संसद  द्वारा  सामाजिक

 जीवन
 के  लिये  अनिवार्य  घोषित  की  गई  दस्तूरों  में  कुछ  ऐसी  भी  वस्तुएं  सम्मिलित हैं  जिन्हें  साथा  रण

 भाषा
 में  अनिवार्य

 नहीं  कहा जा  सकता
 ।  उदाहरण  के

 सुखे  फल  या  खालें  तौर  चमड़ा
 उतने

 airarg = &  नहीं  कहे  जा  सकते  जितने  कि  खाद्यान्न  ।  इसके
 बाद

 जबकि  राज्यों
 सामाजिक

 जीवन
 के  लिये

 -
 ग्र निवार्य  वस्तुयें पर  कर  लगाने से  रोका  गया  जो  कि  केवल  इस  श्रथिनियम के  उपबन्धों

 के
 अनुसार  ही  लगाया  जा  सकता  और  जबकि  की  शर्ते  से  विक्रय  कर  में  वृद्धि  करने  से

 एक

 संविहित
 रुकावट

 हो  गई  इस  स्थिति में  राज्यों  ने  प्रायः  यह  शिकायत की  है  कि  केन्द्रीय  सरकार ने
 उत्पादन  शुल्क  अथवा  सीमा  शुल्कों  के  रूप  में  इस  भ्र धि नियम  द्वारा  घोषित  सामाजिक  जीवन

 के
 लिये  अ्रनिवार्य  वस्तुओं  अर्थात  वस्त्रों  तथा  पेट्रोल  इरादी  पर  भारी  कर  लगाये  हैं  |

 स्पष्ट  है  कि
 इस

 सम्पूर्ण  प्रश्न  का  ध्यानपूर्वक  परीक्षण  करने
 की

 आवश्यकता  थी
 प्रौढ़

 कराधान
 नाच  शायरों  ने

 ठीक  किया  है  ।  वे  तीन  नतीजों  पर  पहुंचे  हैं
 :

 राज्य  सरकारों को  वस्तुओं  की  खरीद



 CLES  संविधान  (  दसवां  विधेयक  २९  LENE

 [ at  सी०  डी०  देशमुख

 तथा  पर  कर  लगाने  की  पूरी  शक्ति  होनी  चाहिये  ।  जो  वस्तुएँ  समाजिक  जीवन  के  लिये

 अनिवार्य  मानों  गई  होंगे  इसमें  सम्मिलित  की  जायें  |  विशेष  महत्व  के  कच्चे  माल  पर  कर

 लगाने  पर  कुछ  नियंत्रण  श्री चित् यपूर्ण  हो  सकते  हैं  जित  पर  कर  लगकर  राज्य  सरकारें  बनी  हुई

 चीजों  को  कीमतें  cela 7 में  सहायक हो  सकती हैं  भले ही  यह  उसी  राज्य  में  तैयार  की  जाती

 हों  जहां  कच्चा  सामान  मिलता  है  अथवा  अन्य  ऐसे  राज्य  में  जो  उक्त  राज्य  से  कच्चा  माल  प्राप्त  करता

 है  ।  इसके साथ  ही  आयोग  का  यह  भी  दृष्टिकोण  था  कि  यह  नियंत्रण  अन्तर्राज्यीय  व्यापार

 में  विशिष्ट  महत्व  सुपरिभाषित  वस्तु झ्र ों  तक  ही  सीमित  रखा  जाये  ।  मोटे  रूप  श्रन्त रज्यिक

 व्यापार में  fat  भो  ऐसी  वस्तु  जो  कच्चा  माल  नहीं  है  प्रिया जो  किसी  तरह  कच्चे माल  की

 भाषा  में  नहीं  भ्राता है  या  कच्चे  माल  fear  कच्चे  माल  पर  आधारित बाद  में  तयार  माल  क

 रूप  में  विशेष  महत्व  के  अन्तर्राज्यीय व्यापार  का  रंग  नहीं  है  और  अ्रन्ततोगत्वा  जो  उपभोक्ता  अथवा

 उद्योग  को  दृष्टि  से  विशेष  महत्व  को  नहीं
 है

 केन्द्रीय  विधि  द्वारा  विशेष  महत्व  की  नियंत्रण  एवं

 विनियमन  हेतु  नहों  छांटा  जायें  ।

 इस  ्राधघार पर छ पर  छः  अज्ञात  लोहा  प्रो  खाल  कार

 शौर
 जूट  को  तरन्त  राज्य  व्यापार में  विशेष  महत्व  की  वस्तु  समझा  गया  |  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 की  रचना  क  लिये  योजना  झ्रायोग  को  परामर्श  देने  के  लिये  नामनिर्देशित  अर्थशास्त्रियों  की  तालिका  ने

 भी  इसका  समर्थन  किया  है  ।  उनके  ज्ञापन  में  कहा  गया  है

 हम  इस  सम्बन्ध  में  कराधान  जांच  wats  को  विशेष  रूप  से  इस  सिफारिश  का  श्रीमोहन

 करते  हैं  कि  सामाजिक  जीवन  के  लिये  अ्रत्यावश्यक  वस्तु भ्र ों  को  राज्य  बिक्री  करारोपण  से

 दो  गई  वर्तमान  निमित
 को  द्र

 करने के  लिये  संविधान  को  धारा  २८६  (३)  का

 संशोधन  किया  जाये  1.0

 सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  कौर  उसने  कराधान  जांच  का  यह

 दृष्टिकोण  भी  स्वीकार कर  लिया  है  कि  feat  कर॒  राजस्व  संसाधन के  रूप  में  राज्य  द्वारा  लगाया

 जाने  वाला  कर  हो  बना  रहे रटे
 र  भ्र  इसका  ग्रारापण  एवं  प्रशासन  भो  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया

 जाता  रहे  ।  जब  एक  राज्य  का  बिक्री  कर  प्रशासनिक  दृष्टि  से  दूसरे  राज्य  के  व्यापारियों  पर  श्र

 राजकोषीय  दृष्टि  रो  दूसरे  राज्य  FBIM  पर  अतिक्रमण  करता  है  तो  वहां  राज्यों  ala

 कौर  उत्तरदायित्व  का  क्षेत्र  समाप्त  होकर  केन्द्र  के  क्षेत्राधिकार  का  होता  है  |  यही  बात  राज्यों  के

 भीतर  बिक्री  के  विषय  में  है  जिस  प्रकार  मैँने  पहले  कि  किसी  राज्य  में  पैदा

 हुमा किसी  माल  श्रन्तर्राज्यिक व्यापार  में  बने  हुए  माल  के  रूप  में  महत्वपूर्ण  रूप  से  उपलब्ध

 हो  ।  इन  परिस्थितियों  से  उत्पन्न  आ्रावश्यकता
 के  कौर केवल  इसी  सोमा  तक  कराधान  जांच

 प्रायोग ने  राज्यों पर  नियंत्रण  कर  चन्द्र  हारा  करारोपण  एवं  नियंत्रण  सम्बन्धी  शक्तियों

 के  पारण  किये  जानें  को  सिफारिश  को  ।  झन्तर्राज्यिक  बिक्री कर  को  इस  योजना  को  क्रियान्वित

 करने  के  लिये  ही  यह  विधेयक  तैयार  किया  गया  है  ।  करारोपण  इस  योजना  के  स्वीकार  किये

 जाने  पर  अंतर्राज्य  वाणिज्य  एवं  व्यापार  में  कराने  वाले  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  कच्चे  माल  के  सम्बन्ध

 में  कर  का  भार  समान  रहेंगा  तथा  यह  एकरूप  भार  भी  नियंत्रित  प्रकार  का  होगा  अर्थात  बिक्री  कर

 निर्दिष्ट  वस्तुझ्नो ंके  सम्बन्ध में  बिक्री  अथवा  खरीद  में  एक  बार  अन्तिम  भ्र वस् था  में  ही

 लगेगा ॥ |

 यदि इस इस  सूची में
 भ्रत्यावश्यक  वस्तुझ्नों

 को वर्तेंमान
 सूचा

 ो
 देशी  बलाए

 जोड़  दी  जायें
 टपे  रख  पा तो  ऐसा  करने से  देश  का  हित  होगा  श्राप ५ 1  ६  बात  का  पूर्ण  ह  कि  ञ
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 माल
 को

 बनाने  के  लिये  अपेक्षित  कच्चे  माल  पर  सम्पूर्ण  देश  में  लगभग  समान  भार  रहेगा  |  वैधानिक

 संशोधन  स्वीकार  हो  जाने  के  पश्चात्‌  जब  वास्तविक  विधेयक  संसद्‌  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जायेगा  तब

 इस  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  कराधान  जांच  आयोग  की  विस्तृत  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के

 लिये  हम  बाद  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे  ।  उस  समय  लोक-सभा  को  इस  विषय  पर  चर्चा  करने  एवं

 यह  निर्णय  करने  अवसर  मिलेंगा  कि  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  एवं  वाणिज्य  से  विशेष  महत्व  की

 घोषित
 करने  के  क्या  सिद्धांत  निर्धारित  किये  जाने  चाहियें  तथा  कर  की  दरें  क्या

 at  |

 एक  कौर  मूल  तथ्य  है  जिसकी  हम  उपेक्षा  नहीं कर  सकते  |  इंस  प्रकार  के  वैधानिक  संशोधन  के

 लिये  भ्रधिकांश  राज्यों कौर  उनके  विधान  मण्डलों  की  स्वीकृति  आवश्यक  है  ।

 में  संविधान की  धारा  ३६८  की  कौर  निर्देश  करूंगा  ।  विधेयक जिस  रूप  में  सभा के  सम्मुख १3

 है  हम  अनौपचारिक रूप  में  इसे  प्राप्त  कर  सके  हैं  कौर  हम  बहुत  भ्रंश  में  ऐसा  इसलिये  कर  सके  हैं
 कि

 यह  कराधान  जांच  आयोग  सरीखे  विशेषज्ञ  निकाय की  सिफारिशों  का  स्पष्ट  एवं  प्रत्यक्ष  a

 सरण  है
 ।  यदि

 हम  इस  विधेयक में  कोई  सारपूर्ण  परिवर्तन  करें तो  हमारे  लिये  राज्यों  से

 सहमति  प्राप्त  करना  झा वक् यक  है
 ।

 राज्यों  से  निर्देश  करने  का  क्या  परिणाम  होगा  ।  मैं  इसे  पहले
 से

 ही  नहीं  बता  सकता
 य्रौर  न

 यह  बताना  सरल  है  कि  इस  प्रक्रिया  में  कितना  समय  लगेगा  ।  लेकिन  एक

 बात
 निश्चित  है  कि  किसी  सर्वमान्य  समझौते  पर  पहुंचने  में  कई  महीने  लग  जायेंगे  ।

 यदि  हम  राज्य  सरकारों  को  राजस्व  की  इस  विशाल  राशि  से  वंचित  नहीं  करना  चाहते
 जो  कि  भ्रप्नत्यक्ष रूप  में  अपने  great  ही  वंचित  करना  है  जिन  पर  राज्यों  को  उनकी  विकास  योजनायें

 में  सहायता  देने  का  इतना  सारा  भार  है  तो  यह  लोक-सभा  का  तथा  देश  के  अन्य  विधान

 मण्डलों  उत्तरदायित्व  है  देश  की  श्री-व्यवस्था  के  विकास के  लिये  योजना के  साधनों को

 इतने  में  हमें  समय  नहीं  खोना  चाहिये  ।  यह  विषय  माननीय  सदस्यों  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  उठाया  गया
 था

 मैं  सभा  को  यह  श्रीनिवासन  दे  दूं  कि  अत्यावश्यक  वस्तुयें
 पर  बिक्री  कर  के  सम्बन्ध  में

 सदस्यों  द्वारा  प्रकट की  गई  व्याकुलता  तथा  चर्चा  के  दौरान में  इस  विषय  पर  सभा
 में  जो

 भी  विचार  व्यक्त  किये  जायेंगे  उन  सबसे  मैं  राज्य  सरकारों को  अवगत  करा  दूंगा

 जब  सदस्यों  को  वर्तमान  स्थिति  स्पष्ट  हो
 कि

 भ्रत्यावश्यक  वस्तुओं  पर  विभिन्न  राज्यों  में

 लगाये  जाने  वाले  बिक्री  करों  पर  हमारा  कोई  प्रभावशाली  नियंत्रण  नहीं है  तथा  केन्द्र
 की

 विंमान

 शक्तियों  को  बढ़ाने  के  लिये  किसी  संवैधानिक  संशोधन  के  लिये  राज्य  सरकारों  की  सहमति  .  प्राप्त

 करना  सम्भव  नहीं  है  कौर
 जब

 हम  निरन्तर  बढ़  रहे  विकास  कार्यों  a  साधनों  उत्सुकता पूर्ण
 को

 दृष्टि में  रखें  तो  यह  निष्कर्ष  निकालना  स्वाभाविक  है  कि  इस  भार  का  कुछ  भाग
 रण

 को  वहन  करना  पड़ेगा  ।  यदि  माननीय  सदस्य  इसे  स्वीकार  कर  लें  तो  वह  निस्सन्देह इन  प्रस्तावों

 से
 सहमत

 हो
 जायेंगे  ।

 मैं  यह  निश्चयपूर्वक  कह  सकता  हूं
 कि

 श्रन्तर्राज्यिक  बिक्री  कर  को  नियंत्रित  करने
 और  महत्वपूर्ण  कच्चे  माल  पर  राज्य  के  अन्दर  करों  का  विनियमन  करने  वाली  शक्तियों  को  प्राप्त

 किया  जाये  तो  यह
 संसद्‌  की  एक  महत्वपूर्ण  निर्णायक  कार्यवाही  होगी

 ।

 एक  अन्तिम  बात  मुझे  कौर  कहनी  है  ।  माननीय  सदस्य  यह  अनुभव  कहते हैं  कि  राज्य  सरकारों
 को  वस् तुझ ों की  खरीद  ate  बिक्री  पर  कर  aaa  की  © aTatt  शक्तियों  से  वंचित  किया  जा  रहा  है
 जहां  तक

 ग्रन्तर्राज्यिक सौदों  का  सम्बन्ध  ५ अनच्छद् पव्य  २८६  के  खण्ड  ३)  के  राज्य  की  कोई  विधि

 उस  सीमा
 के

 अतिरि  प्रभाव  नहीं  रखती  जिसके  लिये  उसे  संसद  के  अधिनियम  से  अनुमति  प्राप्त  है  ।
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 ate  डॉ०  देशमुख

 इस  समय  यह  एक  प्रतिबन्ध  लगाने  के  समान  है  किन्तु  यह  वस्तुतः  समान  दरों  पर  भ्रन्तर्राज्यिक  सौदों

 पर
 कर  लगाने  कीं  बराबरी  नहीं  करती  है  ।  दूसरे  शब्दों  संसद्‌  द्वारा  प्रतिबन्ध  हटाने  आ

 से  लाभ  न  उठाना  राज्य  की  मर्जी  पर  है  ।  यदि  हम  २८६  के  खण्ड  (३)  के श्रघीन

 विधि  पारित  करें  तो  हम  श्रन्तर्राज्यिक सौदों  पर  करारोपण  की  अधिक  प्रभावशाली कार्यवाही  करेंगे

 अर  जिस  सीमा  तक  श्रन्तर्राज्यिक व्यापार  एवं  वाणिज्य  की
 विशेष  महत्व की  वस् तुझ ों पर

 कर

 लगाया  वे  दरें  स्वयं  राज्यों  में  भ्रान्त रिक  सौदों  पर  लगाई  जा  सकने  वाली  दरों  पर  भी  लाग

 होंगी  ।

 हम  परोक्षरूप में  उस  क्षेत्र में  एकरूपता  प्राप्त  कर  लें  जिसमें  एकरूपता का  भ्रत्यधिक

 है  ।  वस्तु द्र ो ंके  अरन्य वर्गों  के  सम्बन्ध  समय-समय  पर  एकरूपता  लाने  का  भ्रनुरोध  किया  गधा

 है  लेकिन  जिन  लोगों  ने  इस  समस्या  का  परीक्षण  किया  है  उनका  कहना  है  कि  इतना  अधिक  समय  व्यतीत

 हो
 जाने

 पर  wa  उसको  वापस  लेना  सम्भव  नहीं  है  कौर  सम्पूर्ण  भारत  में  तथा
 सभी  राज्यों

 में  बिक्री कर  के  सम्बन्ध में  एकरूपता  लाने  की  को  पड़ेगा  |

 महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  EAT  |

 ससी-कायम  मंत्री  ने  सूचना  दी  है  कि  विधेयक  की  विभिन्न  maa  के  सम्बन्ध
 स

 छक  समझौता  कर  लिया  गया  है  ।  जो  घण्टे  नियत  किये  गये  थे  माननीय  सदस्य  इसमें  एक

 बचा  सकते  setae  एक  निवारक  निरोध  अधिनियम के  कार्यकरण  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 की  चर्चा  में  लगा  दिया  जायेगा  |

 |  श्री
 )  मेरा  सुझाव है  कि  पूर्वी  बंगाल  से  feral के  निष्क्रमण  पर

 चर्चा

 कर  दी  जाये

 श्रिया  महोदय  :
 लेकिन

 तब  भी
 चर्चा  ag  ही  रहेगी ।

 करारोपण  की  शक्ति  एवं  केन्द्र  सनौर  राज्यों  में  शक्तियों श्री  एस०  एस०  मोरे

 का
 वितरण  अत्यन्त  जटिल  प्र दन है  प्रौढ़  दस  मिनिट में  इस  पर  बोलना  सम्भव  नहीं  इसका

 वैधानिक  साथ  ही  वित्तीय  महत्व  भी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  संयुक्त  समिति  में  इस  विधेयक  की  ga  अवस्था म

 हुई  चर्चा  में  भांग  लिया  है  वह  भाग  न  लेकर  प्रिय  सदस्यों  को  बोलने  का  वसर  दें  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  इसका  अर्थ  यह  हुजरा  कि  wa  उन  सदस्यों  को  बोलने

 का  अवसर नहीं  मिलेगा  |

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  मेरा  afore  नहीं  समझे  ।  नियम  विशेष  के  अपवाद भी  तो

 देव  होते

 श्री  एस०  एस०  मोरे
 :  यदि  खण्डवार  चर्चा

 के  लिये  एक  घंटा  दे  दिया  जायें  तो
 पर्याप्त  रहेगा  ।

 तृतीय  वाचन  के
 लिये  हमें  नन  घंटे  की  भी  श्राव्य कता नहीं  है  ।  a  सामान्य  चर्चा की  ही

 अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 श्रेय  महोदय
 :  यदि

 सभा  की  यह  इच्छा  है  तो  मैं  इन  तीन  घंटों  को  बढ़ाकर चार  घंटे

 कर
 द्ग ८

 एक  घंटा  खण्ड वार  चर्चा  के
 लिये

 रखूंगा  ।

 मूल ८५  अंग्रेजी में  ।
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 पंडित ठाकर  दास  भागंव  :  मैं  माननीय वित्त  मंत्री  से  ae  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  वह

 खाद्यान्न को  विशेष  महत्व  वाली  में सम्मिलित करने  से  सहमत हैं  ?

 श्री
 ato

 डी०  देशमुख
 :

 जब  द्वितीय  विधेयक संसद्‌  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जायगा  तब  यह

 निश्चय  करना  संसद्‌  का  कार्य  होगा
 ।
 मैंने  geal

 को
 सम्मिलित  करने

 की
 सम्भावना

 का

 संकेत  कर  दिया  है
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  वचन  देना  मेरे  लिये  उचित
 न

 होगा  क्योंकि  मैं  तो  वास्तव में
 राज्यों

 का  प्रवक्ता हूं  ।  वस्तुतः  विक्रय कर  लगाने  वाले  विधेयक  पर  विचार  करते  समय  संसद्‌  को  श्रेणी
 का

 विस्तार  करने  भ्र  खाद्यान्न  को  सम्मिलित करने  का  अधिकार  होगा

 पंडित ठाकुर  दास  भार्गव  :  मैं  कोई  वचन  नहीं  चाहता |  मैं  तो  उनसे  केवल  यह  जाननां

 चाहता  हूं  कि  क्या  उनके  विचारानुसार  खाद्यान्न  के  सम्मिलित  होने  की  कोई  सम्भावना है  ?

 श्री  ato
 डी०  देशमुख  :  यह  कहना  प्रशासन  नहीं  है  कि  आगामी  सभा  के

 समक्ष  भराने  वाले

 विधेयक
 में

 खाद्यान्न  सम्मिलित  होगा या  नहीं  ।  वह  यह  पूछ  रहे  हैं  कि  संसद्‌  द्वारा  पारित  होनें  वाले
 arma  विधान

 में
 खाद्यान्न

 के  सम्मिलित  होने  की  सम्भावना  है  या  नहीं  ।  जहां तक
 प्रस्ताव

 का
 सम्बन्ध

 मैंने
 राज्य  सरकारों  को  इस  मामले में  अपने  माननीय  मित्र  तथा  अन्य  व्यक्तियों  के  सत  भेजने  का

 वचन  दिया  है  ।
 मैं  स्वयं  कोई  ऐसा  बड़ा  कारण  नहीं  जानता  कि  खाद्यान्न  क्यों  सम्मिलित  न  किये  जायें

 यदि  हम  संबद्ध  राज्य  सरकारों  को  विशवास  दिला  तो  सभा  के  समक्ष  wa  वाले  विधेयक  में

 खाद्यान्न
 के  सम्मिलित  होने  की  सम्भावना  है  |

 श्री
 वल्लाथरास  मेरा  एक  संशोधन  है  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 the  Bill  be  circulated  for  the  purpose  of  eliciting  opinion  thereon  by
 the  15th

 July,
 1956.”

 [  कि  विधेयक  पर  १४५  PEXG  तक  मत  जानने  के

 लिये  उसे  परिचालित  किया  जायेਂ

 यह  सम्भावना  नहीं  कि  माननीय वित्त  मंत्री  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार कर

 परन्तु इस
 प्रश्न

 के
 सम्बन्ध

 में  मेरा  दृष्टिकोण  भिन्न  है  ।  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  इस  मामले  पर

 संयुक्त  समिति  में  भी  भ्रपेक्षित  मात्रा  में  विचार नहीं  किया  गया  ।  मेरा  सर्व  प्रथम  निवेदन  यह  है  कि
 as

 के
 जनसाधारण

 का  मत  जाने  बिना  हमारा  यह  विधेयक  पारित  करना  उचित  न  होगा

 हमें  निर्वाचन में  मत  एक  विशेष  आघार पर  दिये  गये  थे  ।  हमने  जनसाधारण  को  बताया  था

 a
 कि  हम  देश  को  स्वावलम्बी बनाना  चाहते हैं  कौर  जीवन  स्तरों  में  वृद्धि  करना  चाहते  ्  ।

 अनुच्छेद  २८६  इसी  ara  पर  अधिनियमित  किया  गया  था  |  संविधान  में  यह  उपबन्धित  करके  कि

 अति  भ्रावश्यक  वस्तु भ्र ों  पर  केन्द्र  का  निमंत्रण  होना -  चाहिये  निर्धन  व्यक्ति  को  ऐसे  करारोपण  से  बचाया

 गया
 था  |  अति  आवश्यक

 के  स्थान  पर  शब्द  रखा  जा  रहा  रति  श्रावस्ती  का  ae

 है  मनुष्य-जीवन  के  लिये
 oft  श्रावक  ate  में  राज्य  की  आवश्यकता  जाती  है  ।

 हमने  पिछले  उच्चतम  न्यायालय के  निर्णयों  कौर कुछ  सत्य  कारणों  से  राज्य

 कारों
 को

 पांच  वर्षों के  लिये  विक्रय-कर  प्राप्त करने  के  लिये  मान्यता  दी  परन्तु  इसमें  कोई

 औचित्य  नहीं  है
 ।

 यही  कारण  है
 कि

 राज्यों  के  पक्ष  में  इसमें  रूपभेद  करने  में  मुझे  कोई  श्रौचित्य दिखाई

 नहीं  देता
 ।

 १९५२
 शर

 १९४३  में  स्वयं  ध
 वित्त  मंत्री  ने

 स्थिति
 का  पूर्वानुभव

 किया  था  | लग
 मूल  ज  प  ी  में  ।
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 [ air  वल्लाथरास  |]

 वह  विक्रय-कर  विधान में  एकरूपता  लाना  चाहते थे  परन्तु  राज्य  सरकारों  ने  यह  स्वीकार  न  किया
 |

 माननीय  वित्त  मंत्री  को  इस  बात  पर  ध्यान  देना  चाहिये  कि  राज्य  उसी  बात  का  च्  करते  हैं  जो

 संसद  निश्चित  करती  है  ।  इस  प्रकार  '  संसद  के  समक्ष  एक  ऐसा  विधेयक लाना  जिससे  सारे  देश

 में  विक्रय-कर  में  एकरूपता झरा  संसद के  लिये  न्यायोचित  होगा  ।  यदि  माननीय  मंत्री

 झपने
 श्राप  सन्तुष्ट  श्र  राष्ट्र  की  इन  इच्छाओं  की  पूति  नहीं कर  सकते  कि

 भ्रन्वायत

 अति  आवश्यक  वस्तुएँ  राष्ट्र का  जीवन  हैं  श्र  वे  यहां  माननीय  सदस्यों  द्वारा  रखे  गये  ऊन  महत्वपूर्ण

 संशोधनों  के  अनुकूल  रखी  जानी  तो  मैं  कहूंगा  कि  यह  भ्रामक  विधेयक  तथा  राज्य  सरकारों

 को  इच्छानुकूल  असीमित  तथा  1 VOT ite afaataa  कर  लगाने
 में  समर्थ  बनाने  के  लिये  केवल

 एक  धोका है  ।

 जहां  तक  पति  ग्रावश्यक  वस्तु  प्रीमियम  ax  अन्य  अधिनियमों  का  सम्बन्ध  यद्यपि

 प्राजकल
 राज्यों  में  लागू  परन्तु  राज्य  सरकारें  भ्र पनी  इच्छानुसार  कर  लगा  रही  ऐसी

 कर-प्राप्ति  झ्रापत्तिजनक  है  ।  इस  सबके  होते  हुये  भी
 हम  इस

 मामले  में  राज्य  विधान-मण्डलों

 पर  नियंत्रण  रखने  में  असमर्थ हैं  ।  जिस  प्रकार  मद्रास  राज्य  में  विक्रय-कर  का  प्रशासन  किया

 जाता  वह  अत्यन्त  कठोर  है  प्रौढ़  जनता  व राष्ट्र के  लिये  है  ।  श्रभी  तो  यह  सब  राधा

 लगता  है  क्योंकि  जनता  में  योजना-भावना  काम  कर  रही  परन्तु  इन  करों  का  परिणाम  बहुत  ही
 गामी  होगा  ।  इस  सम्बन्ध में  मैं  यह  कहूंगा  कि  यदि  निर्धन  के  भोजन  पर  नौ  कर  लगाया  जाता  है  तो

 यह
 किसी  भी  विधानमण्डल  के  बड़ा  अ्रत्याचारात्मक कार्य  है  ।

 सहोदय  :  संविधान  के  अधीन  कुछ  कर  अनिवार्य  अर्थात  ख।द्य-सहित  अझ्न्त्राज्यिक

 ।  माननीय  सदस्य  राज्य  में  ही  विभिन्न  प्रकारों  के  शल्कों  व  करों  ails  का  निरन्तर  य्ल्लख  कर

 हे  में  नहों  जानता  कि  यह  सब  कहां  तक  विषयानुकल  है  |

 श्री  सी०  डी०  दं दा मंख  माननीय  सदस्य  का  विषय  अनुच्छेद  २८६  के  विमान  उप-अ्रनच्छंद

 )  के  हटाये  जाने  को  प्रस्थापना  के  वारे  में  प्रतीत  होता
 है  जिसके  wea  हमने  भर्ती  झ्रावश्यक

 वस्तु  अधिनियम  PEYR  पारित  किया  था  ।  फिर  उत्तर  देंते  समय  मुझे  यह  बताना  पड़ेगा  कि  यदि

 विधेयक ही  समाप्त  कर  दिया  जाये  तो भी  इससे  उस  मामले में  जिसका  वह  sora  कर  रहें

 हैं  कोई  सहायता न  मिलेंगी--मद्रास में  विक्रय  कर  का  कथित  कठोर  प्रशासन  |  परन्तु  जेसा  कि

 मैंने  संकेत  किया  यह  उन  राज्यों  में  से  एक  है  जो  संविधान  लाग  होने  से  पहिले  भी  खाद्यान्न  पर

 कर  लगाता था

 श्री  वल्लाथरास :  संविधान  न  उन्हें  कुछ  अधिकार  दिय ेहैं  कौर  अरब  वे  कयों  छीने  जात ेहैं
 ?

 मद्रास  राज्य  में  एकसूत्र  कौर
 दोसूती  करारोपण

 नहीं  बहुमुखी  करारोपण है  ।  मुझे  बड़े
 खेद

 क
 साथ  कहना  पड़ता है  कि  वहां  की  वर्तमान  परिस्थितियां  भयानक  प्रतीत  होती हैं  ।  इस  संसद्‌  का

 यह  कर्तव्य है  कि  इन  मामलों  में  हमारी  कौर  ध्यान  सरकार  हमें  परिमाण  सहित  यह  बताती

 ही  है  कि  अ्रत्यावश्यक  वस्तु भ्र ों  पर  कर  नहीं  लगाया  जायेगा  ।  यदि  श्राप  इसे  नहीं  जानते  तो

 कोई  अ्राश्रय  न  रहेगा  ।

 पश्न  ato  डी०  देशमुख
 :  संविधान के  भ्रनुच्छेद  २८५६  (2)  के  फलस्वरूप  समुदाय  के  जीवन  के

 लये  अरब  वस्तुयें  अत्यावश्यक  श्रेणी  में  रखी गई  उन  पर  पहले से  रहे  कर  ही

 कायम  रहेंगे ।  मद्रास में  भी  खाद्यान्न  पर  तीन  पाई
 का  बहुमुखी

 करारोपण  है  प्रौढ़  उसमें

 पति  की  अनुमति  के  बिना  वृद्धि  नहीं  की  जा  सकती
 |

 बिहार  में  खाद्यान  पर  तीन
 पाई

 का
 एकसूत्र ्  ्

 aa  अंग्रेजी  में  ।
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 करासेवण है  ।  यदि  इसे  तीन  पाई  से  बढ़ाकर  पाई  करना  चाहते  या  जितना  भी  तो

 उन्हे  अ्रत्यावश्यक  वस्तु  प्र धि नियमों  अघोष  राष्ट्रपति  की  अनुमति  लेनो  होंगी  |  प्रत  हल  जा  कर  लग

 हुए  वहू  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  २८६  (३)  के  भ्रन्तर्गत  कायस  रहते  हैं  |

 भ्रत्यावश्यक  वस्तु  अघिनियम  का  यह  ay  लेना  कि  समुदाय  के  जीवन  के  अत्यावश्यक

 वस्तुभ्रों पर  कर  लगाना  पूर्णतया  निषिद्ध  गलत  है  ।  राष्ट्रपति की  अ्रनुमति  से  करारोपण  किया  जा

 सकता है
 |

 माननीय  सदस्य  ऐसी  भाषा  प्रयोग कर  रहे  हैं  जिससे  यह  अर्थ  लिया  जायेंगी कि  उस
 नियम

 के  अधीन  कोई  करारोपण  नहीं  हो  सकता  |  यह  भी  ठोक  नहीं
 है  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव
 :

 संविधान  बनाते  समय  भी  हमने  संविधान  के  संशोधन  करने  में  कुछ

 श्रीताल
 VE

 थे
 ।  इस

 सम्बन्ध  में  कि  ग्रत्यावश्यक  वस्तुओं  के  बार ेमें  किसी राज्य  को  कर  लगाने
 का

 अधिकार  चाहे
 यह  अधिकार उसे  पहिले  था  या  न  हमें  संविधान  में  संशोधन  करने से  कौन

 रोकता है  ।  हम  इसे  भूतलक्षी  प्रभाव  देंगें  ताकि  मद्रास  में  भी  लोग  ऐसे  करारोपण  से  मुक्त  हो  जायेंगे  ।

 श्री  वल्लाथरास  :  माननीय  मंत्री  ने  हमें  बताया  था  कि  कुछ  सीमा  या  कर  उल्लिखित

 है  श्रौर यह यह  बढ़ाया  नहीं  जा  सकता  |  एक  सदस्य  ने  प्रवर  समिति  में  कट्टा  था  कि  क्या इस  संशोधन  की
 दृष्टि  से  स्वयं  भ्रत्यावश्यक  वस्तु  ग्र घि नियम  अरब  से  संविधि  घ-पुस्तक  पर  होगा  या  नहीं  ।  में  इस  बात  का

 स्पष्टीकरण  चाहता

 रखे  गय  संशोधन से  यह  जानना  सम्भव  है  कि  विचार यह  है  कि  भ्रत्यावश्यक eq  पर  करं

 न
 लगाया

 हुह  |
 में

 इस
 बात  से  सहमत  हुं  कि  श्राप  योजना  के  लिये  सारे  राष्ट्र  पर  कर  लगा  सकते  हैं

 ।

 परन्तु  में  यह  भो  महसुस  करता  हुं  कि  लोगों  को  निर्जीव  न  समझा  जावे  ।  यदि  कांग्रेस  दल  द्वारा  संचालित

 सराबोर  सरकार  उदार  दृष्टिकोण  अपनायें  श्र  मेरे  संशोधन  के ग्रादीय को स्वीकार को  स्वीकार  करे  तो  इसका

 अच्छा  परिणाम  होगा  |  जहां  तक  विधेयक  के  ्य  भाग  का  सम्बन्ध  मैं  उसका  स्वागत  करता  हूं  |

 महोदय :  संशोधन  प्रस्तुत  ग्रा  |

 श्री  एन०  बी०  चोरों  काश  है  कि  इस  विधेयक  से  वस्तुयें  के
 विक्रय

 पर

 कर  सम्बन्धी  मतभेद  समाप्त  हो  जायेंगे  |  यदि  अ्रत्यादद यक  वस्तुभ्नों  पर  कोई  कर  लगाया  तो

 ऐसा  राष्ट्रपति  को  अ्रतुमति से से  हो  किया  जायेगा  ।  कोई  अन्याय  या  अत्यावश्यक  वस्तुद्नों  इरादी  पर

 कोई  कर  न  होगा  ।  परन्तु  हम  देखते
 हैं

 कि  अत्यावश्यक  वस्तुओं  पर  प्रति  वर्ष  अनेकों  कर  लगाये  जाते

 हैं  ।  राज्यों  को  यह  अधिकार  देने  के  बारे  में  शिकायत  में  मुझे  कोई  तत्व  दिखाई  नहीं

 so  ।

 यदि  श्राप  एक  करोड़  श्राप  लाख  कृषि  मजदूरों  के  परिवारों  पर  ध्यान  तो  विदित  होगा  कि

 उनकी  औसत  अ्रार्य  राष्ट्रीय  औसत  ae  की  आधी  म्यान  पांच  कराना  प्रति  दिन  |  निर्धनता  बहुत  है

 ग्र  वे  इन  करों  का  भार  नहों  ot  सकते  ।  खाद्यान्न  आदि  जैसी  विस्तारों  पर
 करारोपण

 नहों  होना  चाहिये  |  इस  बात  की  क्या  गारन्टी  है  कि  राष्ट्रपति  की  santa  के  बिना  करारोपण  करने  का

 स्वीकार  राज्य  विधान-मण्डल  को  न  देने  पर  कर  न  लगाया  जायेगा  |  केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  को  खाद्यान्न  तथा  अन्य  अत्यावश्यक  वस्तुओं  पर  करारोपण  करने  का  अधिक  दिया  था  ।  त

 इस  बात
 को  कोई  गारन्टी  नहों  है  कि  यदि  केन्द्रीय  सरकार  या  इस  संसद्‌  को  shai  दिया  जाता  ती

 अनुमति
 नहों  दी

 जायेंगी
 ।

 we  nn

 ta  a  अंग्रेजी  :  में
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 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  मैं  एक  बात  का  स्पष्टीकरण  करना  चाहता  हूं
 ।

 उत्तर  प्रदेश  का

 मामला  कोई  ्  नहीं  है  क्योंकि वहां  इस  शर्ते पर  अनुमति  दी  गई  थी  कि  यह  विधेयक

 स्वीकृत  योजना  के  रूप  में  संसद्‌  में  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।  उदाहरणार्थ  यदि  कर  जांच  आयोग
 की

 रिणों
 पूर्णतया  स्वीकार  न  की  जातीं  तो  हम  भ्रत्यावश्यक वस्तु  १९५२  के

 अधीन  ग्रीन

 दायित्वों  को  भिन्न  दृष्टि  से  देखते  ॥

 श्री  एन०  बी०  चौधरी
 :  करारोपण की  प्रक्रिया  कुछ  भी  परन्तु  हमारा  तात्या  तो  यह  है

 कि  अत्यावश्यक  वस्तुओं  पर  भ्र तु चित  करारोपण  न  हो  ।  दूसरी  बात  प्राप्त  होने  वाली
 कर  राशि

 बटवारे के  सम्बन्ध  में  है  ।

 यह  एक  महत्व पु  a  पग
 भारत  पत्तर्राज्यी चि र | ह  शायान  पर

 दर  लगाती

 उ  AMT  ठीक  विकास  कर है  तो  उसे  र  ज्यों  के  उचित  अंग  को  भी  उन्हें  दना  चाहिये चाहिये  ताकि

 सकें ।

 श्री  सी०  डी०  देखा  संस्थापन  व्यय  को  छोडकर  ष  ma  को  ही  दिया

 जाता है  |

 श्री  एन०  बी०  चोरों  पर  इसके  लियें  एक  कानन  बनाना  प्रा वश्य  होगा  |

 Tat  सी०  डी०  देशमुख  यदि  माननीय  सदस्य  भ्रनच्छेद  a  द्ग  तो  उन्हं  पता  लगता

 कि  वास्तविक वितरण  तो  संसद  द्वारा  बनायें  गये  वितरण  सिद्धांतों के  प्रसार ही  किया  जाना

 चाहिये  ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  एक  कानन  बनाना  पड़ेगा  |  इस  विधेयक  का  प्रारूप  तेयार

 समय  सरकार  को  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  राज्यों  क  बारे  में  उचित  वितरण  का  ध्यान  रखा

 जाय

 करारोपण  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  में  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि  इस  बिक्री-कर  कं

 शिकार  पर  राज्यों  को  पुरा  अधिकार  होना  चाहिये  ।  बढ़ती  हुई  वित्तीय  कठिनाइयों  की  दृष्टि  में

 राज्य  UT  से  अधिक  वस्तुभ्नों  पर  कर  लगाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  चूंकि  हम  भ्रत्यावश्यक  वस्तुओं
 को

 कर-मुक्त  करने  का  विचार  कर  रहे  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  ऐसा  प्रबन्ध  करे  कि  राज्य

 एक  उचित  सीमा  तक  ही  कर  लगायें  ।

 एक  बात  भ्र  है  कि  एक  ही  वस्तु पर  विभिन्न  राज्यों  में  लगाये  गये  करों  की  दर  में
 अन्तर

 होने के  कारण  कई  कठिनाइयां  पैदा हो  गयी  थीं  कौर कई  स्थानों  पर  चोरी  से  साल  भी  wes

 लगा  नि  सभी  राज्यों  में  करों में  समानता  लाने  के  fat  कुछ न  कुछ  प्रबन्ध  कियां

 जाना  चाहिये  ।

 इस  संशोधन  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  यद्यपि  इसके  पारित  होने  के  पश्चात

 अत्यावश्यक  पण्य  अधिनियम  प्रचलन-हीन  हो  परन्तु  भ्रन्तर्राज्यीय  व्यापार  वाणिज्य की

 ष्टि से  कुछ  वस्तुएँ  विशेष  महत्व की  घोषित  की  जा  सकती  हैं  ।  इस  प्रकार  सरकार  कुछ  तु ||

 को  ऐसी  वस्तुएं  घोषित
 कर

 सकती  है  शर  उसके  परिणामस्वरूप  अप्रत्यक्ष रूप स रूप  से  एकरूपता  लाई

 जा  सकती  है  ।  मैं  सभा  के  समक्ष यही  रखना  चाहता  था  ।
 यद्यपि  हम  यह

 नहीं  चाहतें  कि

 Tqa  अंग्रेजी में  ।
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 अ्रत्यावश्यक  वस्तुओं  शादी  पर  कर  लगाये  जायें  परन्तु  यह  स्वीकार करना  होगा  कि  जहां  तक  विधि

 क
 निशान का  सम्बन्ध  यह  एक  प्रकार  का  सुधार  होगा  |

 श्री  राघवाचारी  )  :  मैं  संयुक्त  समिति  के  सभापति  के  रूप  में  यह  बताने  के  लिये  खड़ा

 हुआ  हूं  कि  वें  कौन  से  कारण  हैं  जिनके  फलस्वरूप  समिति  नें  लगभग  सर्व  सम्मति  से  विधेयक को

 प्रस्तावित  रूप
 में

 स्वीकार  किया है  ।  इसमें  सन्देह  नहीं  है  कि  सारा  देश  चाहता है  कि  पदार्थों

 पर  एक  सा  करारोपण  हो  भ्र ौर  समाज  को  जिन  श्रावक  की  प्रावइ्यकता  होती  है  वह  भ्रमित

 न  हो  ।  प्रत्येक  राज्य  बहुत  से  खाद्य  पदाथों पर
 करारोपण  के  बहुत से  भ्र धि नियम  पारित

 किवे

 ।
 संविधान  के  aia  वे  विधियां  जो  पारित  हो  चुकी  उनके  रूप-परिवर्तन या  संसद

 या
 रुचि  रखने  वाले  .  व्यक्तियों  द्वारा  किये  जाने  की  कोई  संभावना  नहीं  है  सिवाय  इसके कि  जनसाधारण

 क
 हित  में  एक

 पता  स्वीकार करने  के  लिये  स्वयं  राज्य  art  बढ़ना  चाहिये  ।  वर्तमान  स्थिति

 यही है  ।

 करारोपण  जांचसमिति  का  प्रतिवेदन  कराया  ।  उसने  अपनी  सिफारिशों  का  ara  यह

 बताया  कि  जहां  तक  करारोपण  का  सम्बन्ध है  खाद्य  पदार्थों  तथा  अत्यावश्यक  वस्तु ग्न ों  का  सम्बन्ध
 राज्य

 से  ही  होना  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  हमने  आजकल  लोकतंत्र को  भ्र पना  ध्येय  बना  रखा

 है  ।  यदि  प्रत्येक  राज्य  भ्रत्यावश्यक  वस्तु भ्र ों  पर  कर लगाता है  कौर  उन्हें  बना  देता है  तो

 लोकतंत्र का  जीवित  रहना  असम्भव हो  जायेंगी  ।  राज्यों  की  अपने  मतदाताओं  कौर  प्रजा के  प्रति

 एक  जिम्मेदारी  है  ।  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  हम  एकरूपता  प्राप्त  करने  के  बहुत  इच्छक  हैं  परन्तु  क्या

 प्रत्येक  बारे में  हमीं  निर्णय  करेंगे  ।  संविधान  के  प्रधान  क्या  हमें  यह  अधिकार  प्राप्त है
 ?

 नहीं  आपको  यह  अधिकार नहीं  है  ।  यदि  श्राप  चाहते  हैं  कि  आपको  समस्त  भारत  में  करारोपण

 म  एकरूपता रखने  का  अधिकार  प्राप्त हो  उसका भ्र थे  यह  है  कि  हमें  संविधान  की  राज

 तथा  संघ-सूची  में  ठीक  प्रकार  से  संशोधन  करना  पड़ेगा  ।  ऐसी  भ्र वस् था  में  यह  भी  भ्रावश्यक है
 सभी  राज्य  उससे  सहमत  हों  ।

 यह
 बात  हम  सभी  को  मालूम  है  कि  श्रत्यावश्यक  वस्तु  अ्रधिनियमं  के  पास  होनें  के  बाद  से  राज्यों

 क  अधिकारों  पर  कुछ  रोक  लग  गई  है  ।  पर  यह  कानून  जो  हम  बनाने  जा  रहे  हैं  वर्तमान  ग्र धि कारों  को

 प्रभावशून्य  बनाता  है
 ।

 वित्त  मंत्री  ने  जैसा  बताया  था
 कि

 इस  कानून
 की

 भाषा  जैसी  है  उसके  अनुसार
 उन ६  मदों  के

 अतिरिक्त
 अन्य  मदों  को  भी  सम्मिलित  करना  संभव  होगा  ।  मै ंभी  समझता हूं

 कि  यह  बिल्कुल संभव  है

 न
 लीजिये  एक  राज्य  कुछ  वस्तुप्नों  पर  कर  लगाता हो  जाता

 पर
 जब  वह  सामान  कुछ

 अन्य  राउ पों  जाता है  वहां  पर  दोनों  राज्यो ंमें  उस  वस्तु पर  लगाये  गये  करों  की  एकरूपता

 की  समस्या  उत्पन्न
 होती  है

 ।
 यह  राज्यों  मामला  है

 ।
 इस दृष्टि से

 उन  विषयों
 कें

 झ्र लावा

 जिनके  बारे  में  संयुक्त  समिति  ने  सिफारिश  की  है  अन्य  विषयों
 को

 भी  उसमें  सम्मिलित कर  लिया  जाना

 चाहिये |  यह  भ्र धि कार dae  के  हाथों  में  ही  है  कौर  उसे  ही  यह  करना  पड़ेगा  ।

 हम  यहा  पर  एसा  कानून  बनाना  है  जो  सभी  राज्यों  को  स्वीकार  कोई भी  राज्य  पता

 अधिकार  दूसरों  को  सौंपने  के  लिये  तैयार  नहीं  है  ।  इसी  कारण  संयुक्त  समिति  इस  पर  पहुंची
 कि

 वर्तमान  अवस्था  एकरूपता  के  लिये  सहायक  नहीं  है  ।  अब  एकरूपता  स्थापित करने  का

 यादव  इसी  संसद्‌  पर  है  ।  जैसा  में  पहले  भी
 बता  चुका  हूं  कि  हमारा  क्षेत्र  कुछ

 मानों में  ही  सीमित है

 पर  हम
 राज्यों  को  जो  अधिकार  देते  वह  यह  समझ  कर  देर देते  हैं  कि  राज्य  उसका  ट ठीक  से

 उपयोग  करें  ।

 cc  पूल  अंग्रेजी  में  ।
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 वर्तमान  जो  कानून की  के  अनरस  कई  तई  चीजों  को  भी  उसमें  सम्मिलित किया
 जा

 सकता  है  ।  इसी  कारण  aaa bw]  समिति  ने  यह  निश्चय  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ।

 पंडित  ठाकर  दास  भार्गव  :  जब संविधान  बनाया  रहा  था  एक  श्रनुच्छे  ६  रखा  गया

 था  उसके  साथ  ही  अ्रनुच्छेद  २४३,  २४४  ग्रोवर  RvY  भी  थे  ।  पर  द्वितीय  वाचन  अवस्था  में  हमने  उन

 अनच्छ्ंदों के स्थान पर के  स्थान  तमा  गअ्नच्छड सख्या संख्या  ३०१  की  व्यवस्था  की  थी  बस  अ्रनच्द्धद में  भी

 कहा  गया  है  कि  भाग  ग्न्य  उपबन्धों  के  अधीन  भारत  के  सम्पूर्ण  राज्य  क्षेत्र  में  व्यापार

 वाणिज्य  are  क़ो  स्वतंत्रता  होगी  ।  मचा हगा  कि  भाग  के  aq  उपबन्धों  के  घिन  दादों

 पर  भली  भांति  ध्यान  दिया  यह  इस  भाग  के  अ्नच्छेद  ३०२,  Rog  ३०४  प्राणी  के  अधीन

 है
 ||

 भारत के  सम्पूर्ण  राज्य  क्षेत्र  में  यद्यपि  भारत  कई  भागों  में  ,  बटा  ear  व्यापार  वाणिज्य  इरादी

 की  होनी  चाहिये  |  सारा  भारत  एक  इकाई  है  ।

 ३०२  के  अनसार  संसद  ऐसा  कानून  तभी  पारित  कर  सकती  जब  वह  लोक-हित  में

 हो  ।  भ्रनुच्छेद ३०३  को  देखते पर  पत्ता  चलता  है  कि  संसद  भी  ऐसा  कानन  पारित नहीं  कर  सकती

 है  जो  के  विभिन्‍न  भागो ंमें  विभेद  उत्पन्न  करने  वाला  हो  |  अनुच्छेद  ३०४  को  देखने  पर  पता

 चलता  है  कि  राज्य  विधानमण्डलों  पर  भी  इस  प्रकार  के  बन्धन  लगे  हुए  क्योंकि  उस  में

 बताया गया  है

 ३०  या झ्रनुच्छद  हे०३  में  किसी  बात  के  होते
 हुएं

 भी  राज्य  का
 विधान-मण्डल

 fafa

 wey  राज्यों  से  oad
 की

 गई  equ  पर  कोई  ऐसा  कर  श्रारोपित
 कर

 सकेगा  जो
 कि

 उस  राज्य  में  निर्मित  या  उत्पादित  जैसी  ही  वाहनों  पर  लगता  हो  किन्तु  इस  प्रकार कि

 उससे  इस  तरह  शिकायात कीं  गई  वस्तुभ्रों तथा ऐसी तथा  ऐसी  निर्मित  ar  उत्पादित  वाहनों  के

 बीच  कोई  विभेद  न॑  तथा

 उस  राज्य  के  साथ  या  भीतर  वाणिज्य
 और

 समागम  की  स्वतन्त्रता  पर  ऐसे

 युक्तियुक्त  निर्धन  भ्रारोपित  कर  aa  जसे  कि  लोक-हित  में  अ्रपेक्षित  हो ं:

 परन्तु  खंड
 )  के

 प्रयोजनों  के  लिये  कोई  विधेयक  या  संशोधन  राष्ट्रपति  की  पूर्व  मंजूरी
 के

 बिना
 राज्य  के  विधानमंडल  में  पुरःस्थापित  था

 प्रस्तावित  नहीं
 किया

 जायेगा  1”

 संविधान के  बनाने  का  मूल  उद्देश्य  यह  थाकि
 जहां

 तक  aug  at  सारा  वा वाणिज्य

 और  समागम  रहे  ।  केवल  राज्य  विधानमंडल  केन्द्र  की  अनुमति  से  कुछ  युक्तियुक्त

 निर्धन  लगा  सकते  थे  ।  कराधान  जांच  aaa  ने  श्री  उनको  पुर्ताधघिकार  प्रदान  कर  दिया

 है  ।  किन्तु  यह  संविधान
 के

 विरुद्व  भाग  १३  संविधान  के  feet  wer  भाग  के  asta  नहीं  यह

 एक  स्वतन्त्र  भाग  है  |  वह  इन  दादों  में  हे
 '
 इस

 भाग  के  अरन्य  उपबन्धों
 के

 अधीन  रहतें  गए  यह  एक

 विवादास्पद
 अधिकार  है  कौर  विवादास्पद  श्रमिकों

 की  सुची में
 रखा

 गया  किन्तु बाद  में  क्रम  बदल

 दिया  गयां
 था  संविधान-सभा

 में  ott  इन  भ्रनुच्छेदों  पर  चर्चा हो  *  रही
 तोਂ  मैंने  उदाहरण

 देकर  यह  बताया  था  कि  विभिन्न
 राज्यों  मे में  इसका  क्या  परिणाम  हुमा

 ।
 एए

 मूल  stot में  ।
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 मैं  इस  सम्बन्ध में  भी  एक  उदाहरण  दे  सकता  हूं  कि  वर्तमान  विधि
 से

 tar  में  व्यापार  भ्र ौर

 वाणिज्य  को  कितना नुकसान  sare  दिल्‍ली में  सब  चीजों पर  बिक्री-कर  की  दरें  पंजाब  दौर

 उत्तर  प्रदेश  से  भिन्न  जिसके  परिणामस्वरूप  पंजाब  के  खास-पास  की  जगहों  के  लोग  दिल्‍ली  जाते
 सनौर

 सामान  खरीदकर  ले  जाते  हैं  ।  सब  चीजों  पर  समान  बिक्री  कर होने  से
 सारी

 व्यापार
 दिल्‍ली  में  केन्द्रित

 है
 ।

 यह  जो  कुछ  मेंं  कड़ी वह  केवल  यह  दिखाने  को  कहा  है  कि  देश  में  इस  सम्बन्ध में  कोई  एकरूपता

 नहीं  है  ।  जिंस  सम्बन्ध  में  मैंने  ग्रेनेड  संशोधन  भेजे  वह  विषय  दूसरा  हैं  ।  अनुच्छेद  VSst
 ६  में  केवल

 अ्रन्तर्रौज्यिकਂ  व्यापार  की  कही  गई  है  ।  सारे  देश  में  *  एकता  '  लाने के  लिये  यह  ग्रावश्यक है  कि  सारे

 देश  में
 एक-सी

 *  विधियों  "  व  एके  से  कर  लागू  ।  भ्रनुच्छेद  १४  के  भ्रनुसार  प्रत्येक  पर  एके-सा ही
 कर  लगना  चाहिये  |  मेरो  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  भाखड़ा  बाये  इत्यादि  विभिन्न  परियोजनाओं  का

 कया  प्रयोजन  यदि  सारे  देश  को  इनसे  फायदा  नहों  पहुंचता  ।  यदि  पंजाब  में  चना  ६  रु

 मन  बिके  at  बंगाल  aa  मद्रास  में  ४२  रुपये  तो  फिर  इस  देश  को  एक  HA  कहा  जा  सकता  है  ?

 यदि
 हम  एक  एक  राष्ट्र की  बात  Had  तो  जहाँ  तक  जीवन  की  श्रावेद्यक  का  प्रदान  है

 उन  सब  की  सारे  देश  में  एक ही  ax  होनी  हां  यातायात  में  जो  खर्चा  लग  उसका

 ध्यान  .  रखा

 श्री  वल्लाथरास ने  कभी  बताया कि  मद्रास  में  जीवन  की  आवश्यक  वस्तुभ्नों  पर  भी
 कर  लगा

 हुमा  है  |  उत्तर  प्रदेश  में  क्या हम्ना  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  sara  कि  केंद्रीय  सरकार  ने  भ्र नम ति

 दी
 थी  ।  यदि  art  हमारी  राय  तो  झ्रांपको  राज्यों  के  साथ  कोई  समझौता  नहीं  करना  चाहिये  |

 पहल  aa  संसद्‌  की  खाल  लेनी  श्वा हि ये  .  ।  हमने  अनुच्छेद  २८६  में यह  उपबन्ध  केवल

 लिये  किया  कि  बाप  जीवन  की  आवश्यक  वस्तु ग्र ों  के  बारे  में  अपनी  शक्तियों  का  उपयोग  इस  तरह  से

 जिससे  गरीब  लोगों पर  करों  का  भार  नपड़े। में मैं
 रोक

 सारी
 योजनाओं

 के  पक्ष  में  मैं

 सर
 जाने  मथाई  की  यह  बात  मानने  को  भी  तैयार  हूं  कि  जनसाधारण

 पर  कर
 लगना  चाहिये  ।  किन्तु

 इस  बात  से  मेँ  कभी  भी  सहमत  नहीं  हो  सकता  कि  गरीब  weal  के  जीवन  की  श्रावस्यकताओओं पर  भी

 कर  लगे  |  मझे  इसी  सन्देह  है  कि  मननीय  वित्त  मंत्री  ग्रीवा  डा०  जान  मथाई  गरीब  लोगों  की

 कठिनाइयों  से  परिचित  होंगे  ।

 में  array  विकास  योजनायें  की  परवाह  नहीं  यद्यपि  में  भी  आप  लोगों  के  साथ-साथ

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  सफलता  कामना  करता  हूं  ।  ब्रिटिश  काल  में  हम  लोग  कहा  करते  थे

 कि  लोगों  को  दिन  में  दों  '  संजय  खाना नहीं  मिलता  ।  व्या  यह  स्थिति  बदल  गई  है
 ?  राज्य बैंक  विधेयक

 पर  चर्चा  के  दौरान में  एक  माननीय  मंत्री  ने  बताया  था  कि  उड़ौंसा  में  एक  आदमी  की  एक  दिन  की

 ग्रोवर  wet  ५  कराने  पड़ती  क्या आप  झन  लोगों  पर  कर  लगानी  चाहते  मुझे  तो  आपकी  विकास

 योजनाओं  के  स्थान  परं  दर्स  बात  में  दिलचस्पी  है  कि  इन  लोगों  के  लिये  दो  समय  भोजन  मिले  ।

 श्राप  लोगों  से  त्याग  करने  कहते  किन्तु  जो  लोग  केवल  पांच  या  साढ़े-पांच  जानें  प्रति  दिन  ही  पा

 रहे  क्या  उन  पर  कर  लगाया  जा  सकता  है
 ?

 जहा  तंक  एकरूपता  की  सम्बन्ध  है  कराधान  जांच  श्रांयोग  की  सिफारिंशी  के  अनुसार  माननीय
 «८  OS

 वित्त
 मंत्री  कुछ  भी  अधिकार  दे  सकते  किन्तु  यदि  वे  उन  अधिकारों  कौ  देते  गरीब  लोगों  की  रक्षा

 लिये  &,  az  ठोक  ।

 जहा तक  प्रनुच्छुत  २८६  (३)  का  सम्बन्ध  में  चाहता हूं  कि  इसको  संविधान  में  इसी  रूप  में
 रखा  जाये  ।  हम  उस  अधिकार  a  चत

 तड्
 चत  नह ंडी  होना चाहत  |  संघ  सरकार  को  यह  देखने  की  प्री  जिम्मे

 दारी  है  कि  निदेशक-तत्वों  का  पालन  किया  जा  रहा  है  अथवा  नहीं  ।  श्राप  करों  द्वारा  SYo  करोड़
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 [  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  |

 रुपयें  एकत्र  करना  चाहते  हैं  |  मुझे  इसमें  कोई  नहीं  है  किन्तु  मैं  यह  नहीं  चाहता  कि  जीवन  की

 श्रावश्यकताओओं  पर  भी  कर  लगाया  जाये ।  मेरे  कौर  as  बीच  केवल  यही  मतभेद  की  बात  है  ।

 मैंने  कुछ  संशोधनों  की  सूचना  दो  है  ।  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  संशोधन  संख्या  ७  पर  कृपया  गम्भीरता

 पूर्वक  विचार  किया  जाय  areal  शभ्रधिकार अपने  हाथ  में  लेना  राज्य  उससे  सहमत हों  अ्रथवा

 नहों  ।  उन्हें  सहमत  होना  पड़ेगा ।  यह  सुझाव  देना  गलत  है  कि  राज्य  सहमत  नहीं  होंगे

 श्राप  संविधान  में  संशोधन  कर  रहे  हैं  ।  ग्र धि कारों  का  विभाजन  इस  प्रकार  होना  जिससे  गरीब

 ग्रामीण को  परेशानी न  हो  ।  वित्त  मंत्री  के  प्रारम्भिक भाषण  से  संकेत  मिलता  है  कि  ag  खाद्यान्नों

 पर  कर  न  लगाने
 के  विरुद्ध नहीं  हैं  ।  श्री

 एम०  सी  ०  शाह  भी  इसके  लिये  हैं  कि  गरीब
 श्रादमिय

 के  हितों  को  रक्षा  हो  ।  मूझे  तराशा  है  कि  वें  मोटा  मिट्टी  का  चारा  इत्यादि

 जार  या  पांच  चोरों  पर
 कर  न

 लगानें  कें  लियें  सहमत हो  जायेंगे  ।  श्री जान  मथाई  भी  हृदय से  यहीं

 राहत  हैं  कि  कर  लगाये जाने  वाली  वस्तु ग्र ों  की  सूची में  खाद्यान्न न  रखे  जाये ं|

 में  ग्रा पसे  निवेदन  करूंगा  कि  दूसरे  दृष्टिकोण  से  भी  इस  wea  पर  विचार  किया  जायें  |  त्रापत्त

 खाद्यान्न के  ग्र लावा  विदेघ  महत्व  की  चीजों  के  बारे  में  कहा  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  जहां तक

 ज्यिक  व्यापार  का  सम्बन्ध है  भारत  के  सभी
 भागों

 में
 खाद्यान्न

 भ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  वस्तु  फिर

 अनुकरण पको  खाद्यान्नों  को  सम्मिलित करने  में  क्या  संकोच  हो  सकता है
 ?  राज्य  आपक

 करेगे  ।  हम  यह  नहीं  कह  रहें  कि  wat  यह  संशोधन  नहीं  करना  चाहिये  |

 tat  सी०  डी०  देशमुख :
 मैंने  यह  कहा  था  कि  wae  ३६८  के  अधीन  इसे  राज्यों

 के

 पास  स्रतुसमर्थीन  के  लिये  जाना  है  ।

 भिनाय  महोदय  :  यदि  खण्ड  (३)  इसी  रूप  में  कायम  रखा  तो  राज्यों  की  श्रनुमतिं

 भ्रावर्यक  नहं  |

 श्री  सो०  डी०  देशमुख  :  यह  ठीक  है  कि  राज्य  शेष  विधेयक  का  भ्रनसमर्थन  कर  ।  यदि  राज्यों

 क  साथ  ऐसा  कोई  समझौता  है  कि  यह  वह  योजना  जिसको  हम  प्रस्तुत  तो  राज्य  यह  कह

 सकते  हैं  कि  क्योंकि  इसमें  अत्यावश्यक  वस्तु  सम्बन्धी  खण्ड  सम्मिलित  हम  इसका  अनुमान

 नहीं  करत े।

 महोदय  :  छह  भी  अच्छा  २८६ (२)  के  भ्रमित dag  करों
 पर  निबन्ध

 लगा  सकती  है  ।  इसके  भ्र लावा  और  कोई  फायदा नहीं  है  कि  wa  राज्य  भी  कर  लगा  सकेंगे  ।  यदि

 बाजार  द्वारा  हो  कर  लगाये  तो  उनको  राज्यों  में  विभाजित  करना  पड़ता  है  ।  यदि  यह  विधेयक  हटा

 दिया  जाये  कौर  खण्ड  (३)  रखा  तो  राज्यों  को
 नुकसान  होता  केन्द्र को  कोई  हानि या  लाभ

 नहीं  होता  |

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  ऐसा ही  है  ।

 ठाकुर  दास  भागंव
 :

 माननीय  वित्त  मंत्री  राज्यों  को  स्वाधीनता  देना  चाहते  हैं

 या  वही  स्वाधीनता  इस  सभा  को  भी  दी  जा  सकती  है
 ?

 श्री  ato  हो ०  देशमुख  :  में  इसका  नहीं  समझा  ।  सभा  कोई  भी  विधान  पारित

 कर
 सकती

 है
 जेसा  कि  मैंन  राज्य

 यह
 कह  सकते हैं  कि  हम

 इसका
 श्ननुसमथन  नहीं

 करते  |

 यदि
 वें

 देखते  हैं  कि  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन
 नहीं  तो  उनको  वही

 शिकायत  जो  कि  उनको
 eee  ——

 मूल  जगण न प्रग्नज जी  में  |
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 १९५२  के  भ्रत्यावश्यक  वस्तु  प्रीमियम  के  पूवे  थी  ।  हम  यह  कह  सकते  हैं कि  जहां  तक  सांविधानिक

 स्थिति  का  सम्बन्ध  हम  जहां  थे  वहीं  हैं  संसद  ने  प्यार  अधिकारों का  उपयोग  किया  है  |

 महोदय
 :

 श्राप  राज्यों  को  प्रश्न  साथ  लेना  चाहते  हैं  |

 श्री  ato  Sto  देशमुख :  हां  ।  हम  वित्तीय  समस्या  हल  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव
 :

 माननीय  वित्त  मंत्री  राज्यों  को  यह  स्वाधीनता देने  को  आतुर  हैं  ।

 यदि  व  यह  तक  उपस्थित  न  करें  कि  उन्होंने  राज्यों  के  साथ  कुछ  समझौता-सा  कर  लिया  तो  मैं

 विश्वास  दिलाता  हूं  कि  १००  में  से  ९९  प्रतिशत  सदस्य  इस  विधान  का  विरोध  क  गे  ।

 श्री  राघवाचारी  ने  बताया  कि  राज्य  स्वयं  उत्तरदायित्वपूर्ण  हैं  ्र  वे  स्वयं  किसी  ऐसी  चीज  पर

 कर  नहीं  जिससे उन  पर  बुराई  |  में  कहता  हुं  कि  देश  के  cee  प्रतिशत  लोग  जीवन  की

 MARATHI  पर  कर  लगाये  जाने  का  विरोध  करेंगे  |  हमें  संविधान  को  इस  रूप  में  संशोधित  करना  चाहिये

 जिससे  देश  में  कहीं पर  भी  जीवन  की  शझ्रावश्यकताओं  पर  कर  न  लग  सके  ।  मैंने  संशोधन  संख्या  ७  की

 सूचना  दी  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  wea  चीजों  के  विद्वेष  महत्व  की  इन  चीजों  के  बारे  में

 सरकार  को  यह  अधिकार  सौंपा  जाना  जिससे  सारे  राज्यों  में  कर  सम्बन्धी  एकरूपता

 कायम हो  जाये  समझता हूं  कि  यदि  यह  संशोधन  हो  जाता  तो  श्राप  अ्रत्यावश्यक वस्तु झ्र ों  की

 दरों  इत्यादि  के  बारे में  पूर्ण  नियंत्रण  रख सकेंगे ।  मैं  केवल  इतना  चाहता  हूं  कि  सारे  देश  में  एक  से

 ही  कर  हों  |  झपका भी  यही  सिद्धांत है  ।  मैँ  केवल  वही  करने  को  कह  रहा  हूं  जिसको  श्राप  करते

 हैं
 ।  हमारी राय  में  अ्रनुच्छेद  २८६  (३)  को

 नहीं  बदला  जाना  चाहिये
 ।

 आपके
 पास

 ऐसा  भ्र धि कार

 होना  जिससे  मद्रास  तथा  प्रिय  स्थानों  में  जीवन  की  भ्रावश्यकताओ्ं  पर  कर  न  लग  सके  |

 यदि  इस  विधेयक  को  पारित  करना  अत्यावश्यक  ही  हो  तो  फिर  राज्यों से  इस  सम्बन्ध में  कहना

 चाहिये कि  वे  जीवन  की  आवश्यकताओं  पर  कर  न  लगायें  ।  वे  भी  यही  चाहते  हैं  वे  उनके  मुट्ठी

 यदि वह  नमक  a  मिट्टी  के  तेल  जैसी  एक-दो  ge  at  निकाल भी  तो  मुझे  कोई  झ्रापत्ति

 नहीं परन्तु  मोटा  कपड़ा  कौर  चारे  को  अवश्य ही  सम्मिलित किया  जाना  चाहिये  ।  यह

 सम्भव  है  कि  इन  वस्तुओं  पर  कर  लगाया  परन्तु  इस  सीमा  तक  कर  नहीं  लगाया  जायेगा  कि  जिससे

 लोगों  का  देश  में  रहना  कठिन  हो  क्योंकि  कर  की  दर  शादी  निर्मित  करना  राज्यों  के  नहीं  बल्कि

 वित्त  मंत्री  के  हाथों  में  होगा  ।

 हां  तक  राज्यों  का  सम्बन्ध  है  वे  बहुत  कठिन  स्थिति  में  हैं  ।  पंचवर्षीय  योजना  को  सफल  बनाने

 के  लिये  केन्द्र  उनसे  धन की  मांग  करता  है  ।  इस स्थिति में  उन्हें  निर्धन  व्यक्ति  पर  कर  लगाना  पड़ता

 इस  देश  में  निर्धनता  की  जड़ें  इतनी  गहरी  हो  गई  हैं  कि
 जीवन  की  सामान्य  श्रावक्यकताशओओं पर

 ०५,  करारोपण  नहीं  करना  चाहिये  |

 fat  एस०  एस०  मोरे  :  मैं  इस  विशिष्ट  समस्या  की  संविधान  के  दृष्टिकोण  से  चर्चा  करना

 चाहता हूं  ।  परन्तु  इस  से  पहले  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  प्रतिवेदन  में  चार  टिप्पणियां ae  कुछ

 श्रीमती  टिप्पणियां  संलग्न  हैं  ।  हमारे  प्रक्रिया  नियमों  के  नियम  ११२  के  अधीन  प्रवर  समिति  के

 प्रतिवेदन  में  श्रीमती  टिप्पणियां  हो  सकती  परन्तु  टिप्पणियां  नहीं  परन्तु  संयुक्त  समिति  के  इस

 प्रतिवेदन में  चार  टिप्पणियां  संलग्न  हैं  ।  ये  वास्तव  में  श्रीमती  टिप्पणियां  ही  हैं  परन्तु  इन्हें

 टिप्पणियां  कयों  कहा  गया  है  कौर  इन्हें  किस  उपबन्ध  के  अधीन  स्थौकार  किया  गया  है  यहँ  बात  मैं  नहीं
 '

 समझ  सका  एए

 मूल  अंग्रेजी  में  |



 ¥WRo  संविधान  विधेयक  २९  LENE

 [  श्री  एस०  एस०  मोरे  |

 मैं  इस  विधान  का  स्वागत  करता  हूं  ।  जब  संविधान  बनाया  गया  तब  स्थिति बहुत  ही  गड़बड़

 थी  ।  इसीलिये  ऐसा  संविधान  बनाया  गया  जो  एक  प्रकार  की  एकरूपता  ला  सके  कौर  राज्यों को  केन्द्रीय

 सरकार  के  अधीन  रख  सके  |  कहीं  राज्यों  को  कोई  सत्ता  प्रदान  भी  की  गई  वहां पर  केन्द्रीय

 सरकार  या  संसद  को  नियन्त्रण  रखने  का  भ्र धि कार  भी  दिया  गया  था  ।  wa  संविधान  को  बने हुए  छ

 या  सात  वर्ष  बीत  चके  हैं  प्रौर  कर्ब  हमें  इस  प्रदान का  निर्णय  करना  है  कि  कया  संविधान  में  कोई  परिवहन

 किया  जाना  चाहिये  या  नहीं  ।  मेरे  मित्र  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  कहा था  कि  एकरूपता  बनाये

 रखने
 के  केन्द्र को  पूर्ण  प्रयत्न करना  चाहिये  परन्तु  मूल  प्रश्न  यह  है  कि  कया  सारे  देश  में

 रूपता  की  का  अर्थ  यह  है  कि  राज्यों  के  अधिकारों  में  हस्तक्षेप  किया  जाये
 ?

 जब  कांग्रेंस  विरोधी  दल  के  रूप में  थी  तो  हम  यह  कहा  करते  थे  कि  राज्यों  को  श्लिष्ट

 शक्तियां  दी  जानी  चाहियें  भ्र  केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  तीन  शक्तियां  सुरक्षित  की  जानी  चाहियें  |

 ज्यों  हो  हमने  सत्ता  तो  हमनें  ग्रनच्छेद  २४८  तथा  प्रविष्टि  संख्या  €७  संविधान  में  रख  कर

 सभी  अवशिष्ट  शक्तियां  केन्द्र को  सौंप  दी  ।  यदि  हम  सूची  संख्या  २  तथा  तत्सम्बन्धी  उपबन्धों

 को  देखे ंतो  हमें  मालूम  होगा  कि  हम  प्रत्येक  स्थान  पर  कितनी ही  पाबन्दियां  लगा  रहे  हैं  ।  कुछ

 विधानों के  लिये  या  राष्ट्रपति की  मंजूरी  प्राप्त  करना  श्रावस्ती है  या  राष्ट्रपति  की  मंजूरी

 अवश्य  ही  होनी  चाहिये  पौर  बहुत  से  मामलों  में  संसद को  निर्बन्धन निर्धारित करने  पड़े  राज्य

 तो  केन्द्रीय  सरकार  की  छाया मात्र बन  कर  रह  गये  हैं  ।  इस  समय  हमें  यह  निर्णय  करना  है  कि  क्या  हम

 एकात्मक  पद्धति  की  सरकार  चाहते  हैं  या  ह ौर  किसी  प्रकार  की  सरकार  चाहते  हैं  कौर  उसके

 हमें  अपने  संविधान  में  परिवहन  करना  चाहिये  ।

 में  यह  नहीं  चाहता  कि  बारंबार  संविधान  में  संशोधन  किया  जाय  |  जब  संविधान  बनाया  गया  था

 तो  प्रशासन  की  सारी  व्यवस्था  में  एक़  प्रकार  का  संतुलन  बनाये  रखने  के  लिये  कुछ  रोध-प्रतिरोध

 रखे  गये  अब  हम  इन  रोधों  को  हटा  रहें  हैं  शौर  जबकि  प्रतिरोध  संविधान में  उस  रूप  से  वर्तमान

 ।  परिणामस्वरूप  सम्पूर्ण  वस्तु  बहुत  ही  भ्र संतुलित  हो  गई  है  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  यह  है  कि

 दोनों  सदनों  की  एक  संयत  समिति  नियत  की  जानी  चाहिये  यह  देखे  कि  श्रावस्ती  संशोधन

 क्या ह  श्र  संविधान के  कौन  से  भाग  संविधान में  से  निकाल देने  चाहियें

 में इस  विधान का  इसलिये  स्वागत  करता  हूं  कि  यह  वास्तव  में  एक  विकेन्द्रीकरण  विधान है  ।

 यदि  ड्राप  राज्यों  के  अस्तित्व  को  सहन  करते हैं
 तो  हमें  उन्हें  शक्तिशाली  भी  बनाना  चाहिये  ।  यदि

 किसी  व्यक्ति
 की

 पर
 कर

 लगाया  जाता  है  तो  इसका  उस  पर  has  प्रभाव  नहीं  होता  है  परन्तु  य

 प्राप  रोटी  कौर  कपड़े  पर  करारोपण  करेंगे  तो  हमें  यह  बात  तुरन्त ही  चलेगी  ।  श्राप  राज्यों को

 इस  बात  का  निर्णय  करने  दें
 कि

 क्या
 उवेरक

 पर
 तथा

 अन्य  वस्तुभ्नों  पर  करारोपण  किया

 जाये या  नहीं  ।  इसलिये
 मैं  यह  कहूंगा  कि  जहां  तक  सारभूत  वस्तुओं

 पर  करारोपण  का
 सम्बन्ध

 संसद्‌  का  भ्र घि कार  त्यागना  विकेन्द्रीकरण  के  दृष्टिकोण  से  एक  प्रशंसनीय  कार्यवाही  है  ।  हम इ

 प्रकार  राज्यों में  उत्तरदायित्व  की  भावना  जागृत  करतें  हैं  ।

 उदाहरण के  उत्तर  प्रदेश  में
 लगाये

 गये  बिक्री कर  को  ही  लीजिये ।  केवल  बिक्री  कर

 के
 कारण  कई  उपचुनावों  में

 कांग्रस  को
 पराजय  हुई  है

 ।
 यदि  किसी  ate  कर  की  बात  होती  तो

 लोग  इस  सीमा तक  उसका  विरोध न  करतें  |

 पंडित  ठाकुर  दास  @ ara —-——  :  इस
 विधान  द्वारा  उपचुनाव  जीतना  चाहते  हैं  ।

 a
 अंग्रेजी में  ।
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 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  मेरे  माननीय  मित्र  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  लोकतंत्रवादी  हैं  कौर  वह

 चाहे  कुछ  भी  वहू  लोकतंत्रात्मक  ढंगों  से  विरोधी  दलों  को  चुनाव  जीतने  देंगे  ।

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जहां  तक  इस  सत्ता  के  विकेन्द्रीकरण  का  सम्बन्ध  है  मैं  इस  विधान  का

 स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  इससे  राज्य  सरकारें  भ्रमित  जिम्मेदार  बन  जायेंगी  |

 मैं  एक  प्रौढ़
 बात  कहना  चाहता  हूं  ।  यद्यपि  इस  समय  सभी

 राज्यों
 में  एक  ही  दल  सत्तारूढ़

 oat  वही  दल  केन्द्र  में  भी  सत्तारूढ़  है  तथापि  ऐसा  भी  हो  सकता  है  कि  अगले  श्राम  चुनावों  के

 बाद कਂ  या  राज्य में  एक  दल  की  सत्ता  हो  जाय  श्र  या
 a  राज्य में  ग्न्य  दल  सत्तारूढ़

 हो  जाये  कौर  केन्द्र
 में  एक  तीसरा दल  सत्तारूढ़  हो  ।  तब  फिर  इस  स्थिति  में  कया  होगा  ?

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 यदि हम  शभ्रनुच्छेद  २८६  (३)  को  वैसे  ही  रहने  तब  तो  राज्य  को  हर  बार  राष्ट्रपति से  भ्र नुम ति

 लेनी  पड़ेंगी  ।  इसके  परिणामस्वरूप  एक  संघर्ष  सा  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ।  राज्य  में  सत्तारूढ़  दल  कुछ

 बातों  के  लिये  प्रयत्न  करेगा  श्र  राष्ट्रपति  केन्द्रीय  सरकार  के  परामर्श  पर  कुछ  कौर  ही  करते  रहेंगे  ।

 इसलिये  इस  झगड़े  को  दूर  करने  के  लिये  तथा  सम्पूर्ण  कार्य  को  सुचारु  रूप  से  चलाने  के  लिये  यह  आवश्यक

 है  कि  इन  सारभूत  seat  के  बारे  में  शक्ति  का  विकेन्द्रीकरण
 कर

 दिया  जायें  ।

 मैं
 फेडरेशन  (  संघान )  के  पक्ष में  हूं  ।  मैं  चाहता हूं  कि  शक्ति  का  विकेन्द्रीकरण किया  जाय

 राज्यों
 को

 अधिक
 से  अ्रधिक  सशक्त  बनाया  जाये  ।  मैं  संविधान  में  करों के  बंटन  के  बारे  में  दी  गयी

 योजना  से  सहमत  नहीं  हुं  ।  केन्द्रीय  सरकार  इस  उत्तरदायित्व  को  व्यर्थ  में  ही  सम्भाल  रही  है  ।

 यह  एक  भ्रनुचित  बात  है  |

 इसलिये  यह  कथन  है  कि  हमें  सभी  करों  को राज्यों  तथा  केन्द्र  में  बांट  देना  चाहिये ?

 और  फिर  वे  श्रपने-भ्रपने  करों  के  बारे  में  जिम्मेवार  रहें  ।  राज्यों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  करों  का

 दायित्व  राज्यों पर  ही  हो  ।

 on  =~
 इसलिये  राज्यों  में  उत्तरदायित्व  की  भावना  फैलाने  के  शौर  Aaerarat  क  मन  म  यह

 विश्वास  उत्पन्न  करने के  लिये  कि  करों  के  बारे  में  निर्णय  उनकी  सरकार  ही  कर  रही  यह

 आवश्यक  हैं  कि  संविधान  का  संशोधन  किया  भ्र  एक  ऐसी  स्पष्ट  योजना  बनाई  जिसके

 द्वारा  कर  सम्बन्धी  शक्तियां  उचित  प्रकार से  बांटी  जा  सकें |

 हमें  इस  बात  को  स्पष्टतया  समझ  लेना  चाहिये  कि  करों  का  सारा  भार  वहन  तो  गरीब  आदमी  को

 करना  पड़ता  है  ।  कर  करदा  करने  का बोझ न  तो  केन्द्रीय  सरकार  पर  है  कौर न  ही  राज्य  सरकार पर  I

 उसकी  जिम्मेवारी  स्थानीय  संस्थानों  पर  होती  कौर  वे  सारा  कर  जनता  से  प्राप्त  करते  हैं  ।  कर  के

 भारी  बोझ के  नीचे  गरीब  किसान ही  अधिकतर  पिसता परन्तु  उसकी  कठिनाई  को  कोई  भी  अनुभव

 नहीं  करता  ।

 इन  गरीब  भ्रनपढ़  किसानों  की  सुदेशा  को  देखते  कौर  उन्हें  कष्टों  तथा  शोषण  से  बचाने

 की  दुष्टि  से  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  यदि  हम  देश  में  सच्चा  लोक-तन्त्र  राज्य  स्थापित  करना  चाहते हैं
 तो  यह  आवश्यक  है  कि  हम  संविधान  का  संशोधन  करके  ऐसी  विधि  जिससे  अत्याचारों

 का
 नाश

 करके  देश  में  सच्चा  लोक-तन्त्र  राज्य  स्थापित  किया  जा  सके  |  उसके
 ee लिये  यह  Walaa h

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 [
 श्री  एस०

 एस०
 मोरे

 |

 है  कि  कर  सम्बन्धी  शक्तियों  का  विकेन्द्रीकरण  कर  दिया  जाये  ।  हमें  पारस्परिक  भेद-भावों  को
 भुला

 कर

 सारे  राष्ट्र  के  उत्थान  के  लिये  मिलजुल  कर  काम  करना  चाहिये  ।  हमें  इस  बात
 की  झोर

 विशेष  ध्यान

 देना  है  कि  गरीब  तथा  दु  खी  किसानों
 को  शीघ्रातिशीघ्र

 ऐ
 ऐसा  अवसर मिले  जब  कि  वे  सुख  कौर  संतोष

 की  सांस  लें  सकें  ।

 उस  दृष्टि  से  मैं  इस  विधान  का  स्वागत करता  हूं  ।  क्योंकि
 विकेन्द्रीकरण

 इस
 विधान

 का
 प्रतिफल

 इसलिये  मैं  इस  विधान  का  स्वागत  करता हूं  ।

 मैंने  are  ही  एक एक  संशोधन  की श्री  बमन  बंगाल--रक्षित--अ्रनुसूचित  जातियां

 सूचना
 दी  हैं

 ।
 में  संविधान  के  संशोधन  का  पूर्णरूपेण  सेन  करता  हुआ  भी  अ्रनच्छंद  २८६  के  खण्ड

 ३  के  निकाल  दिये  जाने के  विरुद्ध  हूं  ।

 यह  कहा  गया  हैं  कि  जहां  तक  जीवन की  सारभूत  विस्तारों  का  सम्बन्ध  है  उन  पर
 राज्यों  का

 नियन्त्रण  होना  श्री  राघवाचारी ने  हमारा  ध्यान  इस  कौर  श्रार्काषित  किया है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 मेरा यह  निवेदन  है  कि  राज्यों  को  इस  सम्बन्ध  में  शाक्ति  दे  देने  से  वे  अन्य  राज्यों का  शोषण  करेंगे

 उदाहरणों
 मान  लो  कि  किसी  राज्य  विशेष  में  गन्ने  की  उपज  की  बहुतायत  वह  चीनी  पर

 से  भ्रमित  कर  लगा  प्राय  राज्यों  के  लोगों  का  शोषण  कर  सकता  है  ।  वहां  के  भ्रपनें राज्य  के  लोगों

 का  कोई  शोषण  नहों  क्योंकि कर  कं  रूप  में  दिया  sar  धन  उनके  ग्रसने  राज्य  के  विकास  पर  ही

 लगता  |

 इसलिये मैं  श्री  राघवाचारी  के  दृष्टिकोण  से  सहमत  नही ंझर  इसीलिये  मैंने  जीवन  की

 भूत  वस्तुद्नों
 के  बारे  में  एक  प्रस्थापना  प्रस्तुत  की  है  ।

 मेरी  प्रस्थापना  यह  है  कि  जीवन  की  सारभूत  वस्तु मों

 के  बारे में  राज्य ही  कर  परन्तु  उसके  लिये  राष्ट्रपति  की  शभ्रनुमति  प्राप्त  करनी  होगी

 लिये  मैंने  इस  संशोधन की  सूचना  दी  है  जो  कि  यथावसर  श्रुति  किया  जायेगा  |

 हम  झ्रनभव  करते  हैं  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना में  यद्यपि  हमारी  राष्ट्रीय  भराय बढ़  गयी

 परन्तु  वास्तव  में  जनता  की  व्यय  क्षमता  उस  सीमा तक  नहीं  बढ़ी  हैं  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  को

 सफल  बनाने  के  लिये  यह  श्रावक  हैं  कि  अतिरिक्त  at  देश  के  कृषि  तथा  अरन्य  वस्तुयें
 पर

 लगा
 दिया

 जाय  ate  निर्धन  लोगों  को  इन  करों  से  मुक्त  कर  दिया  जायें  ।

 इसलिये  सरकार  से  मेरा  निवेदन  हे  कि  योजना  की  कार्यान्वित  के  लिये  देश  के  अन्य  लोगों पर

 भले  ही  कर  परन्तु  निर्धन  लोगों  को  करों  के  भार  से  सकत  कर  दिया  जाये  ।  यदि  हमने  एक  बार

 भी  जीवन  की  साबित  जसे  मोटे  कपड़े  आदि  पर  कर  लगर  तो  उसका  सारा

 भार  मध्यम  श्रेणी
 तथा

 निम्न
 श्रेणी

 के  लोगों  पर
 पड़ेगा  ।  जिसे  वे  सहन  न  कर  सकेंगे  कौर  उसके

 शरण उन  लोगों  में  निराशा  ही  निराशा  छा  जायेगी ।

 इसलिये  राज्यों
 को

 कौन-कौन  से
 कर

 लगाने  की  अनुमति  दी  इसका  निर्णय  करते  समय  हमें

 इस  बात  का  ध्यान  रखना है  कि  कोई  भी  राज्य  किसी  भी  सारभूत  वस्तु  पर  कर  न  बढ़ायें  ।  मेरा

 निवेदन  है
 कि

 ayer
 संख्या  २८६  के  खण्ड (३)  को  किसी  न  किसी  रूप  में  ह्वदय  रहने  दिया

 जाये

 वित्त  मंत्री  ने  यह  कहा  है  कि  इन  खाद्यान्नों को  खण्ड  ४  के  उपखण्ड  (३)  की  परिभाषा से  बाहर

 नहीं  छोड़  दिया  गया  है  परन्तु  उसके  शब्दों  से  तो  यही  प्रकट  होता  है  कि  उन्हें  छोड़  दिया  गया  है  । ee  कि  oo  टटटटटटएएएएए

 qe  si  में  ।
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 जहां  तक
 खण्ड

 ४  के  उपखण्ड  (३)  का  सम्बन्ध  उसमें  waist  वाणिज्य या  व्यापार

 के  लिये  आवश्यक  वस्तुओं  जैसे  इस्पात  का  उपबन्ध हैं
 उसके  बारे  में  यह  खण्ड  लागू  हो  सकता  है

 किन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  खाद्यान्नों  के  बारे  में  बराबर  यह  सन्देह  बना  रहेंगा कि  खण्ड
 ४

 के  उपखण्ड

 (३)  में  उनके  लियें  उपबन्ध  किया  गया  है  या  नही ं।

 श्री  बंसल  (  झज्जर-रेवाड़ी  )  .:  मुझे  बहुत  इस  विधेयक  पर  कहना  नहीं  है  क्योंकि
 जब

 पहले

 यह  प्रस्ताव  इस  सदन  के  सामने  था  तब  जो  कुछ  मुझे  कहना  वह  मैंने  कह  दिया था  ।  मुझे

 श्रफसीस  इस  बात  का  है  कि  बावजूद  इसके  कि  इस  सारे  सदन  में  हर  एक  तरफ  से  यह  आवाज  उठी  है

 कि  यह  विधेयक  अच्छा  नहीं  हैं  फिर  भी  सेलेक्ट  कमेटी  समिति  )  ने  इसको  उसी  रूप  में  एडाप्ट
 करके

 वापिस  भेजा  है  |  इसमें  इतने  ज्यादा  मिनिट  श्राफ  डिसेंट  (  विमति  हैं

 शर
 यहां  जितनी

 भी  तकरीरें हुई  उनसे  तो  यही  मालूम  पड़ता  है
 कि

 यहां  हम  इस  सदन  में  कुछ
 भी

 सरकार  के  ऊपर  उसका  कुछ  भी  wae  नहीं  होता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  सेल्स  टैक्स  (  बिक्री  का  मसला  ऐसा  पेचीदा  मसला रहा  है
 के  चल ७

 एक  ऐसी  उथलपुथल  व्यापार  में  मचाई  हैं  कि  बहुत  दिनों से  लोग  श्राशा  लगाये  बैठे  थे  कि  कभी  न  कभी

 तो
 सरकार

 के  कान  पर  रेंगेगी  कौर  सेल्स  टैक्स  में  जो  गड़बड़ियां हमारे  देश  में  होती  श्राई वे

 ठीक
 ara

 थी  कि  यह  जो  टैक्सेशन  इनक्वायरी  कमिशन  जांच  बना

 उसकी  रिपोर्ट
 भराने

 के  बाद  सरकार  यहां  पर  एक  ऐसा
 विधेयक  लायेगी  जिससे  कुछ न  कुछ  सुविधायें

 सेल्स  टैक्स  के  बारे  में
 लोगों

 को  उनके  लिये  बहुत  दिन  इन्तजार  किया  मगर  लगता  ऐसा  है  कि

 खोदा  पहाड़  ate  एक

 एक  माननीय  सदस्य  :  चूहा

 श्री  बंसल  :  चूहा  नहीं  छछूंदर  निकला

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चुहिया  तो  हमेशा  निलकती  इस  Baar  निकला  है  |

 श्री  dat  :  मैंने
 छछूंदर  जान  बूझकर कहा  है  क्योंकि  चूहा  बहुत  ज्यादा  नुकसान  नहीं  करता है

 लेकिन  छछूंदर  काफी  नुकसान  पहुंचाता  है  ae  यह  इस  बात  से  साफ  जाहिर  हो  जाता  है  कि  किसी  तरफ

 से
 भी

 चाहे  इस  तरफ  या  उस  तरफ  से  किसी  ने  भी  इस  सेलेक्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट  का  समर्थन  राज  इस

 सदन  में  नहीं
 किया

 श्री  नन्द
 लाल  शर्मा (  करना  भी  तो

 नहीं  चाहिये
 ।

 भी  बंसल :  श्र  समर्थन  क्यों  नहीं  किया  उसकी  वजह  मैं  आपको  बतलाना  चाहता
 =
 न  ।

 पहले
 तो

 हमने
 जो  एक  बड़ी  seat  हमारे  कांस्टीट्यूशनल  में  २८६  (३)  धारा

 थी  कि  इस  सदन  को

 इस  बात  का  हक  होगा
 कि

 वहू  एक  लिस्ट  ऐसी  चीजों  की  बनाये  कि  जिसके  ऊपर  हमारे देना  के  रहने
 बालों

 का  जीवन  निर्भर  हो  कौर  उन  चीजों  के  ऊपर  जो  प्रान्तीय  सरकारों  का  टेक्स  लगाने का  हक

 है  वह  किसी  हद  तक  सीमित  कर  दिया  उसको  हम  हटा  रहे  हैं  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय

 ने  राज  कहा
 कि

 उसको  हटाया  इसलिये
 जा

 रहा  है  कि  उसके  मातहत  जो  हमने  यहां  विधेयक  पास  किया

 था
 उससे  कोई

 विशेष  rae  हमारे  सेल्स  टैक्स  के  ऊपर  नहीं  पड़ा ।  उन्होंने  बताया  कि  प्रान्तीय
 सरकारों

 ने  जो  टैक्स
 इस  कांस्टीट्यशन  से  पहले  लगाये

 हुए  उनको वैसा  का  वैसा

 बनाये  रखा  ।  उन्होंने  यह  भी  बताया कि  प्रान्तीय  सरकारों  को  इस  कांस्टीट्यूशन  के  मातहत  यह
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 बंसल |

 हक  है  कि  वह  उस  पर  टैक्स  लगायें  कौर  भ्रमर  पालियामेंट  का  हक  fan  इतना  है
 कि  उस  सल्ल

 टैक्स  को  सीमित  कर  दिया जाय  तो  मैं  उनसे  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्यों  उन्होंने  ऐसा  विधेयक

 इस  सदन  के  सामने

 नहीं  रखा  कि  उससे  जो  भी  विधेयक  हम  इस  सदन  में  पास  करते  उसको  रेट्रौस्पैक्टिव

 कट  (  भूतलक्षी  मिलता  ?  दूसरी  बात मैं  उनसे  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि
 जब

 श्राज वह

 २८६  (३)  धारा  का  एक  asic  ला  रहे  तो  उसमें  भी  तो  वही  बात  oa  वाली है  ।  उसमें

 से  जो  एसेंदिएल्टी  (  का  क्राइटैरियन  था  उसको  श्री
 बदल  कर  वह

 items
 of

 importance  for  inter-State  trade  (  अ्न्तरज्यीय  व्यापार  के  लिये  महत्व  के  मद  )  से
 बदल

 रह  ह  मगर

 म  यह पू  चाहता  हूं
 कि

 कया  राज  बहुत
 सी  ऐसी  चीजें

 प्रान्तीय  सरकारों
 की

 सेल्स  टैक्स  की  लिस्ट
 में  नहीं  है  जो  कि  wea  इस  तीसरी  धारा  के  साबित  important  for  the  commerce  and

 trade  of  the  various  States  राज्यों  के  वाणिज्य  कौर  व्यापार  के  लिये  महत  वपूर्ण  )  al

 जायेंगी
 ।  कया  राज

 भी  कोयलें  जूट  पर  या  ऐसी  चीजों  पर  सेल्स  टैक्स  बहुत
 सी  प्रान्तीय  सरकारें

 ले  रही  हैं  प्रौढ़  जरगर वे  ले  रही  हैं  तो  क्या  जब  हम  एक  दूसरा  विधेयक इस  कांस्टीट्यूशन के  भ्रमेंडमेंट

 )  के  बाद  यहां  लायेंगे  तो  क्या  उन  सरकारों  को  सेल्स  टैक्स  को  उसी  तरीके  से  रखने  का  हक

 नहीं
 क्योंकि  जो  यह  २८६ की  (३)  श्रमेंडिड धारा  है  शौर जो  कि  हमारे  कांस्टीट्यूशनल  में

 है
 उसकी  भाषा

 में  कोई  अन्तर नहीं  देखता  |  अगर  आजकल  जो  हमारे  कांस्टीट्यूशनल में  २८६  (२)

 धारा  उसके  मातहत  हम  रेंट्रोस्पैक्टिव  इफेक्ट  नहीं  दे  सकते  तो  मेरा  यह  कहना  हैं  कि  wa  जो  संशोधित

 धारा  है  उसके  मुताबिक  भी रैट्रोस्पैक्टिव  इफेक्ट हम  नहीं  दे  सकेंगे तो  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता
 कि

 वित्त  मंत्री  ने  जो  राज  एक  लम्बी  चौड़ी  दलील  दी  उसके  क्या  माने  हैं  फिर  ae  बात  तो  यह  है  कि  इस

 सभा  में  एक  राय  इस  बात  की  है  कि  जो  भो  ऐसी  चीजें  हों  जिनको  कि  जरूरी  समझा  जाये  अवाम

 या  के  जीवन के  उन  पर  एक  बहुत  बेतरतीब  सेल्स  टैक्स  हमारे  न्यू  में
 न

 उसके  लिये

 कया  संविधान  बनाने  वालों  ने  उसके  बारे  में  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  बहुत  भ्रच्छें  तरीक  सं

 बताया  है  और  उसके  ऊपर  में  नहीं  जाना  चाहता ।  मैं  तो  सिफ॑  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  नया

 संशोधन  कांस्टीट्यशन  में  लाया  गया  यह  इस  बात  का  प्रतीक  है  कि  हमारी  सरकार ने  सेल्स  ca  क

 मामले
 में  जो  अ्रनरिस्पौंसिवनैस दिखाई  वह  एक  ऐसी

 चीज
 हूं

 जिसकी  कि  मुझे  कम  से  कम  राशा

 नहीं  थी  ।
 मैं  इस  सेल्स  टैक्स  के  मसले  को  पिछले  दस  सालों  से  बहुत  गौर  से  देख  रहा  हूं  ग्रोवर  यह  एक  एस

 मसला है  जिसमें  कि  छोटा  हमारी  जनता  का  वह  हिस्सा  जिसकी  fe एक  काश्तकार  क

 बाद  सब  से  बड़ी  संख्या  जी  इससे  हाय-हाय कर  रहा  उसकी जो  गज  तकलीफें हैं  उनमें  में  इस

 संशोधन  से  कोई  फक  होते  नहीं  देखता  कौर  वह  फक  क्यों  नहीं  में  उसकी  भी  वजह  बताना  चाहता

 जब  यह  कमिशन  बना  तो  इस  कमिशन  में  सेल्स  टैक्स
 का  जो  मामला  देखने  वालें  वह  एक  बड़े

 श्र्थश स्त्री  भी  थे  ate  में  भी  एक  दूसर  मामले  में  उनके  सामने  गया  तो  मैंने  तो  उसी  वक्त  देख

 लिया  कि  जिस  प्रकार  यह  कमिशन  सेल्स  टेक्स  के  मसले  को  चला  रहा  है  कौर  उस  पर  विचार  कर  रहा

 उससे  इसमें  कोई  फर्क  नहीं  वाला  हैं  क्योंकि  उन्होंने  जो  एक  मामली  दुकानदार बाजार  में  बैठ

 कर  के  प्रपनी  रोजी  कमाता  है  उसकी  बात  को  सनने से  इन्कार  किया  ate  उसमें एक  बड़ा  श्योर

 वकील  एको ना मिस्ट  (  बौद्धिक  अर्थशास्त्री  )  का
 प्वाइंट  श्राफ  व्यू  )  ले  aa  और

 ara भी  वित्त  मंत्री
 ने  कहा कि  जो  टैक्सेशन  इनक्वायरी  कमिशन  की रिपोर्ट  उस  पर  जो

 ना मिस्ट  का
 पैनेल

 था  उन्होंने यह  राय  जाहिर
 की

 है  कि  कमिशन  की  राय  बहुत  अच्छी
 राय  है  और

 उसे  सरकार
 को  मान  लेना  चाहिये

 ।  मैं
 यह  जानना  चाहता  हूं  किकया  कभी  चित्त  मंत्री  महोदय  ने

 जों  बाजार में  बैठ  करके  दुकानदारी  करता  हैं  क्या  कभी  उससे  भी  हैं  कि  इसमें  क्या  संशोधन  किया

 जाना  चाहिए
 ?

 मैं  इस  सदन  के  सामने  बड़े  जोर  से  कहना  चाहता  हूं  कि  कोई  भी  इस  बात  से  गुरेज  नहीं
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 करता
 कि

 सरकार  को  सेल्स  टैक्स  से  पूरा-पूरा  टैक्स  मिलना  जितना  ज्यादा  से  ज्यादा टैक्स  हमें

 जमा  करना  है  जितना  रुपया  सेल्स  टैक्स  से  मिलना  वह  मिले  बगैर  इंजन  के  जो

 यह  छोटे-छोटे  दुकानदार  या  उनके  ्  उन्होंने एक  मत  होकर  भ्र ौर  एक  राय  से  कहा है  कि  हम

 सरकार  को  वह  तरीका  बताने  को  तैयार  हैं  जिससे  कि  उनको  जितना  वह  सेल्स  टैक्स  लगाना  चाहते

 वह  पूरा-पूरा  मिल  मगर  उनकी  बात  कभी  नहीं  मानी  गयी  कौर  उनकी  कभी  सुनवाई  नहीं  हुई

 शर  सुनवाई  इस  मामले  में  उन  लोगों  की  हुई है  जिनको  कि  सेल्स  टैक्स  का  कया  पड़ता  उसके

 बारे में  कुछ  मालूमात  नहीं  हैं  ।  यह  मैं  बहुत  साफ  तौर  से  कहना  चाहता  हूं  मैंने  पहले भी  अपने

 भाषण  में  एक  बात  कही  थी  कि  यह  जो  संशोधन  कर  रहे  हैं  उससे  एक  दूसरा  यह  पड़ेगा  कि  यह

 जो  तकलीफ  डिस्ट्रिब्यूशन  ded  (  वितरण  की  जैसे  मैंने  बतलाया  दिल्‍ली  या  कौर  बड़े

 दाहर  जो  कि  दूसरे  प्रदेशों  से  एक  मुश्त  थोक  में  सामान  मंगा  कर  दूसरे  इलाकों  को  बांटते  वितरण

 करते
 उनको

 इस  संशोधन  के  बावजूद  भी  दुबारा  टैक्स  देना  पड़ेगा  बात  तो  असल  में  यह
 थी  कि

 यह

 जो  बार-बार  इंटरनेट  व्यापार  में  टैक्स  देना  पड़ता  हैं  वह  कम  किया  जाता  मगर  हम  देखते  क्या  हैं  कि

 ऐसा  करने  के  लिये  इसमें  कोई  भी  चीज  नहीं  रखी  गई  है  कौर  बावजूद  इसके  कि  हम  वहू  संशोधन  ला  रहे

 शहर  वालों  को  बार-बार  फिर  भी  टैक्स  देना  पड़ेगा  ।  एक  बार  तो  तब  देना  पड़ेगा  जब  वह

 दिल्‍ली दाहर  से  यहां  सामान  मंगायेंगे और  दूसरी  बार  तब  टेक्स  देना  पड़ेगा  जब  दूसरे  शहरों  में  उस

 सामान को  फिर  से  बेचेंगे  |  इसके  बारे  में  मैं  चाहता  हुं  कि  वित्त  मंत्री  कुछ  ध्यान  दें  ।  मुझे  अ्रफसोस  है

 कि  उस  दिन  ag  सदन  में  नहीं  थे  जरगर  वे  होते  तो  वह  उस  चीज  पर  जरूर  गौर  करते  ग्रोवर  कुछ

 न
 कुछ  उसका  हल  निकालते  ।  वह  यह  कहेंगे  कि  इस  संशोधन  के  बाद  एक  दूसरा  विधेयक  हमारे  सदन

 के
 सामने  जायेगा  जिसके

 अनुसार  सेल्स  टैक्स  के  बारे  में
 जो

 कुछ  हम  करना  चाहते  हैं  वह
 शायद  हो

 मगर  मेरा  यह  ख्याल  है  कि  इस  संशोधन  के  पास  करने  के  बाद  उनके  हाथ  बंध  जायेंगे  सरजो जो

 टेक्सेशन  इनक्वायरी  कमिशन  की  रिपोर्ट  है  कि  हर  एक  इंटरस्टेंट  ट्रांजेक्शंस

 में  एक  फीसदी  तक  टैक्स  लगना  उसको  वह  नहीं  कर  पायेंगे  कौर  वह  टैक्स  लगाना  पड़ेगा

 जिसका कि  नतीजा  यह  होगा  कि  are  कोई  सामान  इंटरनेट  में  भ्राता  है  त्योरस  वह  बार-बार  वहां  से

 सनाय  ौर  फिर  उसको  निकाला  जाते  तो  उस  पर  एक  फीसदी  टेक्स  शुभ्रा  करेगा  कौर  वह  बार-बार

 लगेगा  |  इसके  बाद  मैँ  समझता  हुं  कि  ऐसा  ही  होगा
 भर

 उससे  बचने  का  वित्त  मंत्री
 को  कोई  रास्ता

 नहीं  मिलेगा  |

 बात  मैँने  कही  जिस  को  मैं  दोहराना  ठीक  समझता  कि  मैंने  वित्त  मंत्रियों  की  मीटिंगों

 में  चर्चा सुनी
 कि

 सरकार  इस  बात  पर  गौर  कर  रही  है
 कि

 बहुत-सी
 चीजों

 पर  शायद  एक्साइज  ड्यूटी

 (  उत्पादन  शुल्क  )  लगा  दी  बजाय  इसके  कि  वह  सेल्स टैक्स  से  बंधी  रहे  ।  इस  दिन  शाहू  साहब  ने

 बताया  था  कि  सरकार  इस  पर  गौर  कर  रही  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  अगर  सरकार  इस  विषय
 पर

 गौर  कर  रही है  तो  कौन-कौन सी  चीजें  ऐसी  होंगी जिन  पर  सेल्स  टेक्स  न  लग  कर  एक्साइज  ड्यूटी

 प्रौर  वह  लगेगी  तो  उसकी दर  क्या  साथ  ही  कौर  क्या  वित्त  मंत्री  उसके  लिये

 सदन  में  कोई  नया  विधेयक  लायेंगे या  कोई  दूसरा  कदम  उठायेंगे  ora  करता  हूं  कि  वित्त  मंत्री

 इसके  बारे  में  भी  कुछ  रोशनी  डालेंगे  ।

 मुझे  सिफ  एक  बात  श्र  कहनी  कौर  वह  यह  कि  टैक्सेशन  इन्क्वायरी  कमी दान की  रिपोर्ट

 के  मुताबिक  ६  चीजें  ऐसी  समझी गई  हैं  जो  कि  इन्टरनेट  ट्रांजेक्शंस  के  लिहाज  से  इम्पार्टेट  समझी
 जायेंगी

 ।  उन्होंने  अभी  यह  बताया  कि  यह  मुमकिन  हों  सकता  हैं  कि  सदन  इस  बात  को  सोचे  कि

 पीने  की  चीजें  भी  इस  में  मिला  ली  जायें  ।  ठीक  शायद  वह  खाने-पीने
 की  चीजें  इसमें  मिला ~

 मगर  सिर्फ इस  लिस्ट  में  उन  चीजों  को  जोड़  लेने  स  ai  जब  नया  विधेयक  आयेगा  उसमें  उनको
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 बंसल  |

 शामिल  कर  लेने  आजकल  प्रान्तीय  सरकारों  ने  उन  चीजों  पर  जो  सेल्स  टैक्स ले  रखा  हैं  उनका ba  hn  in

 बया
 ?

 मैं  इस  संशोधन में  कोई  ऐसी  चीज  नहीं  देखता  कि  इस  को  रैट्रौस्पेक्टिंव  इफेक्ट

 ।
 इसकी  जैसा  मैंने  पहले  वैसी  ही  है  जैसी  कि  २८६  की  तीसरी  धारा

 की

 कौर  प्यार  इस  में  कोई  फर्क है  तो  मैं  चाहूंगा  कि  वित्त  मंत्री  मुझे  बतायें कि  किस  धारा  के
 मुताबिक

 बहू  इस  चीज  को  रिट्रौस्पेक्टिव  इफेक्ट  देने  के  लिये  तैयार  हो  सकते  हैं
 ?

 इतना  कहने  के  बाद  मैं  फिर  दोहराना  चाहता  हूं  कि  यह  एक  ऐसा  बिल  पाया है
 जिसने  कि

 देश  में  जितनी  ०५  बंधी  थीं  कि  कांस्टिट्य्शन  में  एक  संशोधन  उन  पर  पानी  फेर  दिया

 मैं  इस  का  स्वागत  हर्गिज  नहीं  कर  कौर  मुझे  oar  है  कि  वित्त  मंत्री  इस  बात को
 सोचेंगे

 शर  इस  बात  की  कोशिश  करेंगे  कि  राज्यों  की  सरकारों  को  फिर  से  लिखें  इस  मामले  पर  उनसे

 फिर
 से  चर्चा

 i
 हो  सके  तो  जल्दी  से  एक  दूसरा  संशोधन  सदन  के  सामने रखें

 भर  श्रसेनिक-व्यय  मंत्री  (  श्री  सी०  सी०  दाह )
 बिक्री कर  समस्त  राज्यों  के  लिये

 राजीव  का  बड़ा  महत्वपूर्ण  साधन  है  ।  संविधान  किये  जाने  वाले  इस  संशोधन  का  विशष

 महत्व हू  |

 मेरे  ने  उप  खण्ड  (३)  पर  विशेष  आपत्ति की  परन्तु  इस  संशोधन से  भ्रनुच्छंद  २८६

 गर  अच्छा  हो  जायेगा  ।  वास्तव  में  बिक्री कर  राज्यों  का  विषय  है  किन्तु  इस  के  व्यवहार  में

 राज्यों
 में  कठिनाइयां  उपस्थित  हुई  हैं  ।  प्रीत  में  यह  आवश्यक  समझा  गया  कि  जहां तक

 अ्रन्तरोज्याम

 बिक्री  का  प्रदान  है  उन  पर  कर  लगाने  का  अधिकार  केन्द्रीय  सरकार  को  दिया  क्योंकि  किसी

 राज्य  द्वारा  भ्रन्तर्रिज्यीय  कर  लगाया  जाना  उसके  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  का  विषय  हैं  ।

 बिक्री  कर  का  ast  केवल  वस्त  विंक्रय  अधिनियम  में  दी  गई  परिभाषा से  ही  नहीं  बल्कि  राज्य

 से  बाहर  अथवा  निर्यात  में  जो  सौदा  होता  हैं  उस  पर  निश्चय  कर  के  अन्तर्राज्यीय  बिक्री
 कर

 लगाया  जायगा  ॥

 श्री  मैं  उपखण्ड  (३)  को  लेता  हूं  ।  इसके  अधीन  केन्द्र  को  अधिकार दिया  गया  है  कि  वह

 आवश्यक  की  भ्रन्तर्राज्यीय  बिक्री  पर  कर  लगा  सकता  है  ।  माननीय  वित्त  मंत्री
 का  यह  मत

 है  कि  केन्द्रीय  सरकार  अच्छे  प्रबन्ध  के  साथ  भ्रन्तर्राज्यीय  बिक्री  कर  की  वसूली  में  प्रतीक  सफल  नहीं

 हो  सकती  ae  इसीलिये  भ्रन्तर्राज्यीय  कर  में  कुछ  रियायत की  गई  है  ।  इस  बात  को  तो  मैं  मानता हूं

 कि  राज्यों के  विधान  मण्डल इस  काम  को  भली  भांति  कर  सकते  gate  यथावश्यकता बिक्री  कर

 लगा  सकते  हैं  फिर  भी  में  चाहता हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  का  नियन्त्रण किसी  न  किसी  रूप  में  सदन

 बना  रहना  चाहिये  ।  वैसे  तो  विधान  मण्डलों  को  राष्ट्रपति  का  भ्रनुमोदन  प्राप्त  होने  पर  कोई  भी  कर

 लगाने  का  अ्रधिकार है  और  मैं  भी  यही  चाहता  हूं  कि  राजस्व में  वृद्धि  के  लिये  जन  साधारण

 की  क्षमता को  ध्यान  में  रखते  हुए
 जितने  कर  लगाये जा  सकते  उतने  बराबर  लगाये  किन्तु

 केन्द्र  ्र  राज्यों  में  पारस्परिक  सहयोग  आवश्यक हे  श्र  भ्रन्तर्राज्यीय  करों  में  समन्वय  होना  आवश्यक

 है  शर  उनमें  जो भी
 कठोरतायें

 झा  गई  हों  उन्हें  दूर  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  विषय  में  कर  जांच

 आयोगने ने  wae  सुझाव दिये  हें  ।  उदहरण  के  लिये  यह  कहा  गया  है  कि  समस्त  राज्यों  में  बिक्री कर

 मंत्रणा  समितियां  होनी  चाहियें  ak  एक  भ्रन्तर्राज्यीय  कराधान  परिषद्‌  होनी  चाहिये  ताकि  राज्यों

 में  बिक्री कर  के  विषय  में  समन्वय  स्थापित  किया  जा  सके  ।  इनके  अतिरिक्त
 कुछ  सुझाव  मैं  स्वयं

 भी

 देने
 को

 उत्सुक  हूं
 |  मे  री  यह  इच्छा  हैं  कि  merit  बिक्री  के  सिद्धान्तों  की  जो  परिभाषा इस  विधेयक

 णा

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 में  निश्चित  की  जाने  को  वह  भ्र विलम्ब  इसी  संसद  द्वारा  निश्चित  की  जानी  चाहियें  ।  जो  विशेष

 महत्व  क  प्रदान  हैं  उनका  भी  निश्चय  कर  लिया  जाना  चाहिये

 संविधान में  दो  स्थानों  पर  अर्थात  अच्छा  ons  भ्र  २८६  में  इन  सिद्धान्तों  की  परिभाषा

 का
 उल्लेख  किया  गया  है  ।  वास्तव  में  हम  अ्रनच्छेद  २८६  के  उपखण्ड (२)  में  भ्रन्तर्राज्यीय

 व्यापार या  वाणिज्यਂ  शब्द  जोड़  सकते  थे  ताकि  एक  विधान  बन  सके  ।  राज्यों  में  विक्रय कर  विधान

 क  बारे में  हम  जिस  एकरूपता का  विचार  करते  उसकी  प्राप्ति  प्रायः  असम्भव है  ।  चन्द्र  को  यह

 देखना  चाहिये  कि  जीवन  की  ara  के  सम्बन्ध  में  कुछ  एकरूपता  रहे  |  इन  सुझावों  के

 साथ
 यह  विधेयक एक  स्वागत  विधान हैं

 श्री  मुही उद्दीन  (  ):  संविधान (  संशोधन  जिंस  पर  हम

 met  विचार  कर  रहे  देश  में  व्यापार  कौर  वाणिज्य  की  भावी  स्वतन्त्रता  की दृष्टि से  बहुत

 महत्वपूर्ण  है
 ।  संविधान  बनाने  वालों  की  मूल  इच्छा  यह  थी  कि  देश  में  एक  स्थान से  दूसरे  को  वस्त्रों

 के  भ्रांत-जाने पर  कोई  प्रतिबन्ध  न  हो  ।
 यह  महत्वपूर्ण  सिद्धान्त

 बिना  किसी  परिसीमा
 के

 स्वीकार

 किया  जाना  चाहिये  ।  विचाराधीन  संशोधन  के  दो  भाग  हैं  अर्थात्  विक्रय  कर  लगाने  का  राज्य  का

 तथा  इस
 सम्बन्ध

 में  केन्द्र  का  अधिकार  |  तक  जो  चर्चा  हुई  हैं  वह  जीवन  की  श्रावश्यकताश्रों तक
 ही

 इस  दृष्टि से  सीमित  रही  है  कि  अत्यावश्यक  वस्तुभ्नों  पर  करारोपण  होना  चाहिये  या  नहीं
 ।  हम  यहां

 इस  विषय  पर  विचार कर  रहे  हैं  कि  व्यापार  व  वाणिज्य  के  भ्रन्तर्राज्यीय सौदों  में  केन्द्र  का

 कार  क्या  तथा  अ्रपने-प्रपने राज्यों  में  विक्रय कर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  का  क्षेत्राधिकार

 कया है  |

 संविधान  के  लाग  होनें  से  पहिले  भी  विभिन्न  राज्यों में  भ्रत्यावश्यक  महत्व  की  वस्तुभ्नों पर  कर

 था
 ।  अत्यावश्यक वस्तु  १९४५२  के  लागू  होने  के  बाद  अत्यावश्यकता  की

 भझ्रधघिकाधिक

 पर  कर  लगाया गया  हमने  अभी  तक  यह  नहीं  सुना  है  कि  किसी  अत्यावश्यक  वस्तु पर
 कर

 लगाने  के  राज्य  के  प्रस्ताव  पर राष्ट्रपति ने  झ्र नुम ति  नहीं दी  ।  अतः  विधेयक में  निहित  कौर कर

 जांच  द्वारा  सिफारिश  किया  गया  farzra——f  राज्यों  को  ata  क्षेत्राधिकार में  कर  लगाने

 का  अघिकार  होना  चाहिये--पूर्णरूपेण स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  ।  राज्यों को  यह  जानना  चाहिये

 कि  कौन-सा  कर  लगाया  जाना  चाहिये  प्र  कौन सा  नहीं  ।  मैं  इस  प्रस्ताव से  सर्वथा  सहमत

 हूं  कीजिए  करों  का  सम्बन्ध  केवल  राज्यों  से  है  वे  पूर्णतया  राज्य-सरकारों  के  क्षेत्राधिकार  में  होने

 चाहियें र  उनमें  के  द्वारा  भ्रन्त:क्षेप  नहीं  होना  चाहिये  |  किसी  कर  का  प्रभाव  गरीबों  पर  पड़ता

 है  या  wat  यह  उनका  उत्तरदायित्व है  ।

 अन्तर्राज्यीय  व्यापार व  वाणिज्य  का  उत्तरदायित्व कर्नल  पर  रखा  गया  है  ।  परन्तु
 र  जांच

 aa ने  भ्रन्तर्राज्यीय  व्यापार व  वाणिज्य  को  फिर  दो  भागों में  विभक्त कर  दिया  है  :  एक तो  बे

 वस्तुएँ  जो  भ्रन्तर्राज्यीय व्यापार  में  महत्व  रखती  हैं  दूसरी  वे  वस्तुएँ  जिनका  महत्व  नहीं  है
 |

 में  नहीं  जानता  कि  इस  विभाजन  का  झ्राधार  क्या  है  ।

 इसके  ae  को  अन्तर्राज्यीय  व्यापार में  विशेष  महत्व
 की  वस्तुएँ  घोषित  करने

 में  तीन  विशेषतायें  बताई  हैं  ।  भ्रन्तर्राज्यीय  व्यापार में  महत्व  व  बिना  महत्व की  ea  का  विभाजन

 करने  से  फिर  भाम  पैदा  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  को
 जाने

 _  वाली  समस्त  वस्तुओं
 पर

 केन्द्रीय  नियन्त्रण होना
 चाहिये  ।  इससे  सारे  देश  में  विक्रय-कर  में  एक

 मल  अंग्रेजी  में

 ।

 ।
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 [  श्री  मुही उद्दीन  |

 सामान्य  एकरूपता  जायेगी  तथा  देश  के  एक  भाग  से  दूसरे  भाग  को  वस्तु भ्र ों के  प्रश्न  जाने  का
 मुक्त

 वातावरण  बन  जायेगा
 ।
 मैं  यह  जानता  हूं

 कि
 मेरे  इस  प्रस्ताव  के  लिये  एक  अन्तर्राज्यीय  वाणिज्य

 श्रायोग की  आवश्यकता  कौर  इसका  सारे  देश  के  भविष्य  के  लिये  कुछ  महत्व  होगा
 |  में

 सिफारिश  करता  हूं
 कि

 विधेयक  में  विशेष  महत्व  की  वस्तुभ्नों  सम्बन्धी  उपबन्ध न  रखा  जाये  तथा  यह

 उपबन्धित
 किया  जाये

 कि  भ्रन्तर्राज्यीय  व्यापार की  सारी  वस्तु ग्न ों  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय
 सरकार से

 होगा ।

 श्रीमती  तारकदइवरों  सिन्हा  विधेयक  एक  स्वागत  योग्य  विधान  है  क्योंकि

 इसमें  इस  देश में  विक्रय  कर  में  एक  बहुत  बड़ी  कमी  को  दर  करने  का  प्रयत्न किया  गया  हैं  |  सारे

 राज्यों  में  विक्रय  कर  के  विभिन्न  विधान हैं  प्रौढ़  इससे  यह  भ्रम  कौर  ofa  हो  जाता  है  कि  कर  निर्धारण

 रने  के  लिये  कोई  वस्तु  विशेष  किस  वर्ग  में  पाती है  ।  अन्तर्राज्यीय व्यापार  की  महत्वपूर्ण

 पर
 केन्द्रीय

 देख  भाल  रखने  से  विक्रय  करारोपण  की  एक  बहुत  बड़ी  कमी  को  दूर  करने  का
 प्रयत्न  किया

 गया ह  ।  परन्तु  मुझे  बाध्य  हो  कर  यह  कहना  पड़ता  है  कि  इस  विधेयक  में  पर्ण  समस्या  के  कवल

 एक  अंग  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इसमें  विक्रय कर  के  लाग  होने  के  पर्ण  प्रश्न  जिसके  पूर्ण  साज

 सँवार
 की  आवश्यकता पूर्ण  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है

 ।
 कुछ  महत्वपूर्ण  बातों

 पर  विचार  करने
 की  आवश्यकता हैं श्रौर उनमें &  प्रौढ़  उनमें  एक  बात  यह  है  कि  विक्रय कर  में  भ्रष्टाचार को  कैसे  कम  किया  जाये  तथा

 ग्रल्पतम  प्रयत्न  से  अ्रधिकतम  राजस्व  3 १४५  प्राप्त  हो  |

 कर  जांच  आयोग ने  एक  सिफारिश  यह  भी  की  है  कि  भ्रन्तर्राज्यीय  व्यापार को  नियमित  करने

 का  उत्तरदायित्व  स्वयं  केन्द्र  को  अपने  ऊपर  लेना  चाहिये  ।  यह  एक  बहुत  समाचार  हैं  कि  सरकार

 ने  इस  उत्तरदायित्व  को  अपने  ऊपर  लेने  के  लिये  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  ।  परन्तु  इसके  साथ  बहुत  सं

 विभिन्न
 प्रकार  के  महत्वपूर्ण  विषय  हैं  कौर  जब  तक  उनके  बारे  में  कुछ  नहीं  होता

 तब
 तक  मैं  नहीं

 समझती  कि  विक्रय  कर  की  यह  पद्धति इस  देश  में  सन्तोषजनक  रूप  में  कार्यान्वित  होगी  ।  क्योंकि

 विक्रय कर  कराधान का  एक  पति  अधिक  महत्वपूर्ण  विषय  मैँ  माननीय  मंत्री से  निवेदन  करती
 हूं

 कि  वह  यह  जानने  का  प्रयत्न  करें  कि  इस  में  क्या-क्या  अभाव  हैं  कौर  वे  कसे  दूर  किये  जा  सकते

 मैँ  वित्त  मंत्री  से  प्रतिरोध करूंगी  कि  वह  राष्ट्रीय  परिषद की  दृष्टि  से  इस  पर  विचार  करें  ।

 बिक्री कर  भझ्रत्यन्त  विवादास्पद  विषय है  ।  वित्त  मंत्री यह  विचार  करें  कि  क्या  मेरा  सुझाव

 f  अथवा  नहीं  |

 at  पर्व  बकता  नें  सझाव  दिया  कि  कर  जांच  आयोग का  अ्रन्तर्राज्यिक कर  परिषद  सम्बन्धी

 सुझाव  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  था  ।  मेरा  विचार  हैं  कि  भ्रन्तर्राज्यिक  कर  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न

 राज्यों  में  एकरूपता  लाना  अ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  हैं  ।  श्रन्तर्राज्यिक  कर  परिषद्‌  का  उपबन्ध  विधेयक

 में  होना  चाहिये  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  ऐसा
 करने

 का  भी  ग्रवसर हू । उन्हं हं  ।  उन्हें
 शी

 ही  इस  रन  पर  विचार  करना  चाहिये  जिसमें  विभिन्न  राज्यों  कौर  वाणिज्य  प्रतिनिधि  भी  रहें  ।

 अ्राजकल  वस्तु ग्न ों  के  बिलों  में  बिक्री कर  का  अलग  उल्लेख  रहता  है  ।  इसका  ग्राहक  पर

 प्रभाव पड़ता  है  ।  वह  ग्रनुभव  करता हैं  कि  मैंने  कर  के  रूप में  इतनी  राशि  अतिरिक्त  दी

 किन्तु  यदि  बिक्री  कर की  यह  राशि  वस्त के  मुल्य  में  पहल ेसे  जोड़  दी  जाये  तो  लोगों  को  वैसी

 अनुभूति  नहीं  होगी  ।

 राज्य  सरकारों  को  यह  परामर्श  दिया  जोय  कि  बिल  देना  श्रनिवायें कर  दिया  जाये  बिक्री

 कर
 का  अलग  उल्लेख  न  किया  जाये

 |
 a

 मूल  stars में  ।
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 केन्द्र  किस  प्रकार  कर  का  संग्रह विधेयक  पढ़ा  है  किन्तु  इससे  मुझे  सन्तोष  नहीं  ।

 क्या  केन्द्र  कर  का  संग्रह  कर  फिर  उसे  विभिन्न  राज्यों  में  वितरित  करेगा  waar  कसी  प्रक्रिया  रहेगी

 यह  कुछ  स्पष्ट  नहीं हैं  ।

 करारोपण  की  क्या  दर  रहेगी ?  वित्त  मंत्री  कहेंगे यह  गुप्त  रखी  जायेगी  ।  ठीक  किन्तु

 बिक्री  कर  की  दर  के  मापदण्ड का  आधार  तो  मालूम  होना ही  चाहिये  ।  यदि  एक  व्यक्ति  किसी  एक

 वस्तु
 का  व्यापार  दो  भिन्न-भिन्न  qsii——aimrer sit कौर  बिहार--में करता  हैं  तो  इस  प्रवीण  में  क्या

 होगा  ।  केन्द्र  द्वारा  इस  नियन्त्रण से  ऐसे  व्यक्ति  कहां  तक  प्रभावित  होंगे  ।  क्या  केन्द्र  द्वारा  लगाये

 कर  किशोर  निर्यात कर्ता  राज्य  में  व्यापारी  द्वारा  स्थानीय  बिक्री के  लिये  दी  जाने  वाली  दर

 म  एकरूपता  रहेगी  ।  क्या  विशेष  महत्व  की  निर्दिष्ट  वस्त्रों  पर  प्रथम  अथव  अन्तिम  चरण  में  केवल

 एक  स्थल  पर  ही  कर  लगेगा
 ?

 क्या  उत्पादन  की  प्रथम  अवस्था  में  कर  लगेगा
 ?

 व्यापारी  विशेष  के

 पास  वस्तु
 के  पहुंच  जाने पर  कर  लगेगा

 इसके  राज्यों द्वारा  लगाये  जाने  वाले  बहुमुखी  कर  कौर  केन्द्र  द्वारा लगाय  जाने  वाले
 कर  म॑  समन्वय  का  प्रश्न  ह  ।  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहिये  |

 कुछ  व्यापारियों  का  मनाया  नगण्य  ATS ।  वह  सदन  कर  स  बचन  का  प्रयत्न  करत ह  |

 राज्य  सरकार
 इस  कठिनाई का  सामना  कर  रही हैं  प्रौर  केन्द्रीय सरकार  को  भी  इसका  सामना  करना

 पड़ेगा
 ।  बिना  बिल  के  चीजें  बेचने  की  प्रवृत्ति को  इसी  लिये  प्रोत्साहन  मिला है  ।  वह  मेमो

 तै  |
 नहीं  देते  दुकानदार सरकार  को  पृष्ठ  करने  की  श्रपेक्षा  ग्राहक  को  सन्तुष्ट  करने  का  प्रयत्न  करता

 |  ह  कृपया  बिक्री  कर  प्रथम  चरण  में  लगाइये  ।  कर  उस  समय  लगाइये  जब  कि  वस्त

 थोक  विक्रेता  अथवा  श्रायातंकर्ता  के  पास है  ।  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  सी  बातें  हैं  जिन  पर

 वित्त  मंत्री  तथा  संसद  को  विचार  करना  है  ।  इसलिये  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  सें  निवेदन  करूंगी  कि

 बिक्री  कर  के  लियें  एक  जांच  समिति  अलग से  frost  की  जाय े।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  करारोपण एम०  एस०  गरुपादस्वामी

 म॑  एकरूपता  बनाने  के  लिये  सभी  वस्तुभ्नों  पर  केन्द्र  का  नियन्त्रण  होना  चाहिये  ।  किन्तु  उन्हें  यह

 स्मरण
 रखना  चाहिये  कि  हमारा  संविधान संघीय  संविधान है  |  हमारा  राज्य  एकात्मक  राज्य  नहीं  हैं  ।

 ala  संविधान  में  करारोपण  की  राजनैतिक  तथा  अन्य  प्रकार  की  केन्द्र

 तथा  राज्यों  में  बांटनी  पढ़ेंगे  ।
 में  समझता हूं  कि  माननीय सदस्य  का  विचार  नहीं है  कि

 संविधान में

 संशोधन  किया  जाये  ।  करारोप्रण  सम्बन्धी  शक्तियों  के  बारे  में  कुछ  स्पष्ट  शक्तियां  मिली  हैं  तथा

 उनका  क्षेत्राधिकार  सीमित  है  ।  यंह  देखना  चाहिये  कि  संविधान  ने  जो  शक्तियां  दी  हैं  उनको  किसी  भी

 प्रकार  से  हड़पना  नहीं  चाहिये  ।

 इस  विधेयक में  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  बीच  करारोपण  की  दोषियों  के  विभाजन  के  बारे  में  बताया

 गया है  |  भ्र  विस्तारों  पर  नियन्त्रण  का  अधिकार  We  तक  केवल  केन्द्र  के  पास था  ।  इस  विधेयक

 का  उद्देश्य  यह  है  कि  aa  से  इस  afar  का  प्रयोंग  केन्द्र  को  नहीं  करना  चाहिये  ।  अत्यावश्यक

 क

 PEXR  के  समाज  के  लिये  आवश्यक  स्तरों  पर  जब
 राज्य

 कर
 लगाना

 ता  है  तो  उसे  भारत  सरकार  से  STAT  लेनी  चाहिये  ।  इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  यह

 afore  भर  केन्द्र
 से  ले  लेना  चाहिये  |  विधेयक  का  sear  यह  है  कि  सम्पूर्ण  श्रन्तरज्यीय  व्यापार

 को  संघ
 र सरकार  के

 क्षेत्राधिकार
 के

 प्रधान
 लाया  जायें  ।

 डन  ——

 pyre अरगजी  में  ।
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 [ at  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी |

 कुछ  सदस्यों  ने  बताया  था  कि  भ्रत्यावश्यक  वस्तु भ्र ों  को  इस  विधेयक  के  अधीन  रखा
 जाय  ।

 श्रत्यावस्यक  पर  a  जो  वस्तुएं  जीवन  के  लिये  भ्रत्यावश्यक  अनचित कर नहीं भय कर  नहीं
 लगना

 चाहिये  |  साधारण  जनता  का  यह  मत  है  ।  एक  दूसरा  मत  कौर  भी  है  जिसका  उल्लेख  वित्त  मंत्री ने  किया

 है  ग्रोवर  जिसका  भ्रनुसमर्थन  विभिन्न  राज्य  सरकारों  नें  करारोपण  जांच  आयोग  तथा  श्रर्थशास्त्रियों

 ने  किया  है  |
 मेरा  विचार

 है  कि
 इन  दोनों

 मतों  के  बीच
 समझौता  होना  चाहिये

 |
 मेरा  सुझाव  यह

 है

 कि  खाद्य  वस्तुएँ
 केन्द्र

 के  भ्रमित  होनी  चाहियें  जो  संसद्‌  के  क्षेत्राधिकार में  जायें
 ।  मैं  यह  इसलिये

 कहता हूं  कि  कुछ  इन  विधियों  को  लाग  करते  समय  कितना  कर  मिलेंगी  इसकी  सम्भावना  करनें

 तथा  उसका  समाज  पर  क्या  प्रा पाए  होगा  यह  मालूम  करनें  में  रसूल  रहे  हैं  ।  एक  बात  प्रौढ़
 भी

 है
 ।

 बिक्री कर  भ्र धि कतर  शहरी  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  व्यक्तियों  पर  इसका  कोई

 प्रभाव नहीं  पड़ता  ।  गांवो ंमें  जो  व्यक्ति  क्रय-विक्रय करते  हैं  वे  बिक्री  कर  बचाते  उन
 पर  कोई

 कर  नहीं  लगता  ।  इस  प्रकार  व्यक्ति  व्यक्ति  में  भेद-भाव किया  गया  है  कौर  एक  प्रकार  से  उनक  साथ

 अन्याय किया  गया  है  ।

 द्वितीय  -  पंचवर्षीय  योजना के  लिये  संसाधनों  की  आवश्यकता  है  ।  नये  करों  भ्रमणा  अतिरिक्त

 करों  के  बारे  में  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच  सामूहिक  रूप  से  विचार  करना  चाहिये
 |  दुर्भाग्य

 से  करों  के  बारे  में  क़द्र  तथा  राज्यों के  बीच  कोई  समन्वय  स्तरीकरण  नहीं  है  ।  करारोपण का  प्रभाव

 बया  होगा  इसकी  जांच  करने  के  लिये  कोई  मशीनरी  नहीं है  ।  मेरे  विचार  से  इसी  कमी  की  पूर्ति कर  देनी

 चाहियें  ।

 भ्रन्त रज्यि  व्यापार  प्रो  वाणिज्य  का  दायित्व  केन्द्र  का  है  न  कि  राज्य का  । व्यापार की

 रूपता  की  दष्टि  से  यह  श्रत्यावस्यक  है  कि  भ्रन्तर्राज्यीय  ale  वाणिज्य  भारत  सरकार

 के  क्षेत्राधिकार में  कराये  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  सम्पूर्ण  भारत  में  एकसा  करारोपण  लगाने  क  लिय

 मंत्री  को  प्रयत्न  करना  चाहिये  यदि  करारोपण  के  मामले  में  एकरूपता  की  गई  तो  बिक्री कर

 विधान से  विभिन्न  राज्यों  में  जो  भ्र न्याय  gard वह  कम  हो  जायेगा  दौर  मुझे  विश्वास  है  कि  बिक्री

 कर  की  भ्रमणी  व्यवस्था  हो  जायेगी

 श्री  डाभी  इस  विधेयक  का  प्रथम  उद्देश्य  संविधान  बनाने  वालों  के  हि
 को

 स्पष्ट  करता  है  |  इसका  दूसरा  उद्देश्य  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  बेची  जाने  वाली  उस्तम्मों भ्छ्
 पर

 केन्द्र  द्वारा

 कर  लगाने  के  अ्रधिकार  को  वापस  लेना  है  वर्तमान  खण्ड  के  स्थान  पर  रखे  जाने  वाले  नये  खण्ड  ३.  का
 ~

 उद्देश्य  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  कौर  वाणिज्य  में  केवल  विशेष  महत्व  की  वस्तुप्नों  पर  ही  केन्द्र  द्वारा  कर

 गाने की  व्यवस्था  करना  इस  प्रकार  अ्रन्तर्राज्यीय कर  के  मामले में  केन्द्र  के  अ्रथिकारों को  सीमित

 करना  हैं  ।  कभी-कभी  ऐसा  होता  है  कि  जो  aea  जीवन  के  लिये  अत्यावश्यक  समझी  जाती  है  वह  विशेष

 महत्व  की  वस्त  नहीं  मानी  जाती  जैसे कि  मिट्टी का  खाद्यान्न  शादी  ।

 उद्देश्य  कारणों के  विवरण  में  यह  स्पष्ट  रूप  सें  लिखा  हैं  कि  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  कौर

 वाणिज्य में  जो  वस्तुएँ विशेष  महत्व  की  हैं  उन  में  तैयार  aaa  के  लिये  कच्चा  सामान  ही

 गिना  जायेगा  ।

 आयोग  ने  सिफारिश
 की

 हूं  कि  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  वाणिज्य  में  विशेष  महत्व  की  वस्त्रों

 पर  राज्यों  द्वारा
 कर

 लगाने  के  अधिकार पर  संसद्‌  का  भ्र धि कार बना  रहना  चाहिये  ।  संविधान

 निर्मातागण  राज्यों  पर  संसद

 eee
 रखना  चाहतें  थे  ?  राज्य  सरकारों  को  द्वितीय

 वर्षीय  योजना  पर  व्यय  करने  के  लिये  मुख्य  साधन  बिक्री  कर  ही  है  ।  इस  बात को  सभी  लोग

 पम  अंग्रेजी  में  ।
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 स्वीकार  करते  हैं  ।  किन्तु  द्वितीय  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  ही  क्यों  न  यदि  राज्य

 सरकारों  को  तेल  नमक  पर  कर  लगाना  पड़ता  है  तो  कल्याणकारी  राज्य  की  बात  करने

 का  कुछ  भी  तात्पर्य  नहीं  रहेगा  ।

 मेरे  मित्र  पंडित  ठाकुर दास  भार्गव  ने  कहा कि  यदि  खाद्यान्नों  को  सम्मिलित  कर  लिया  जायें  तो

 उन्हें  सन्तोष  होगा
 ।  किन्तु  मैं  उनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  नमक

 को  सम्मिलित  नहीं  करना

 चाहते  क्योंकि  नमक  का  अरपना  इतिहास  है  ।

 पंडित  ठाकुर  दास
 भार्गव

 :  मैं  ने  तो  मोटा  कपड़ा  ae  भूसा  इन  तीन  चीजों  का  उल्लेख

 किया  था  ।

 श्री  डाभी  :
 श्री  राघवाचारी  ने  कहा  था  कि  हमें  राज्यों  के  बारे  में  सन्देह  नहीं  करना  चाहिये  ।

 संविधान  निर्मितियों  को  यह  बात  मालूम थी  कि  मूलभूत  पदार्थों  पर  कर  लगाकर  कोई  भी  ख्याति

 प्राप्त  सरकार  खतरा  मोल  नहीं  लेगी
 ?  उन्होंने  यह  भी  उचित  समझा  था  कि  राज्यों पर  भी  कुछ

 नियन्त्रण होना  चाहिये  ।

 कृषि  की  जाने  वाली  भूमि  के  सम्बन्ध  में  विधियां  बनाने  की  शक्ति  राज्यों  को  प्राप्त  है  ।  फिर  भी

 संविधान
 के  भ्रनुच्छेद  ३१क में  स्पष्ट  Har  गया है  कि  राज्य  को  ऐसी  विधियों  को  लागू  करने  से

 पूर्व  राष्ट्रपति  की  अनुमति  लेनी  होगी  ।  ठीक  इसी  प्रकार  यहां  भी  संसद्‌  का  कुछ  नियन्त्रण  रहना  चाहिये  ।

 मुझे  सारभूत  पदार्थों  की  सूची  के  बारे  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  किन्तु  संसद  को  विधि  बनाने  की  शाक्ति

 है  प्र यही  कारण  है  कि  उसमें  कमी  करके हम  उसमें  कुछ  ही  पदार्थ  रख  सकते  हैं  ।

 मंत्री
 जी

 ने  कहा  है  कि  राज्यों
 कौर  केन्द्र

 में  कुछ  वापसी  समझौता  किया गया  है  उन

 शब्दों  को  इस  प्रक्रम  में  बने  रहने  देना  सम्भव  नहीं
 |  इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने

 के  पश्चात

 सरकार  उन  पदार्थों  पर  कर  नहीं  लगायेगी  जो  समुदाय  के  जीवन  के  लिये  सारभूत  समझे  जायेंगे  ।

 ज्यिक
 व्यापार  या  वाणिज्य  के  लिये  विशेष  रूप  से  महत्वपूर्ण  शब्दों  में  वह  अर्थ

 न
 लाया  जा  सका  तो

 मैं  सुझाव  दूंगा
 कि  मंत्री  जी  राज्यों  को  भविष्य

 में
 संविधान

 में  कुछ  संशोधन  करने  के  लिये  सहमत

 करें  ।

 सेठ  अचल  fag  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  बिल  सिलेक्ट  कमेटी

 से  होकर  पाया है  मैं उसका  स्वागत  करता  हुं  ।  साथ  ही  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि

 इस  सेल्स  टैक्स  ने  व्यापारी  जगत  में  बड़ी  उथल-पुथल  कर  रखी  है  इसकी  वजह  से  काफी  कठिनाई

 अनुभव  की  जा  रही  है  |  मिसाल  के  वास्ते  जैसे  उत्तर  प्रदेश  में  जो  पहली  अप्रैल से  प्रारडिनेन्स

 लागू  उसके  कारण  कपड़े  कौर  गल्ले  का  व्यापार  करीब-करीब बन्द  हो  रहा  कई  दिन  TH

 समस्त  प्रदेश में  हड़ताल  रही  बाजार बन्द  रहे प्र ौर  काले  झंडों के  जलूस  निकाले  गये

 गवर्नमेंट
 को  बुरा-भला  कहा  गया  ।  इस  श्राडिनेन्स  की  वजह  से  वहां  व्यापार को  बड़ा  धक्का  लगा

 है
 ।

 सेहत  टैक्स  ऐसी  चीज  है  जो  श्राम  जनता  से  सम्बन्ध  रखता  है  क्योंकि  प्रत्येक  को  चाहे  वह  गरीब  हो

 या  ग्र मीर  अन्न  कौर  वस्त्र  की  झ्रावव्यकता  होती है  ।  परसों  मैं
 ग्रेगरी

 में  था  ।  वहां  के  कपड़े के

 थोक  और  खेरीज  के  व्यापारी  मेरे  पास  थे  शर  बतलाया  कि  जो  सेल्स  टैक्स  उत्तर

 प्रदेश  में  लागू  किया  गया  है  उसका  परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  कपड़े  का व्यापार दूसरे

 राज्यों  जैसे  दिल्‍ली  राजस्थान  में  श्र  मध्यभारत  में  जा  रहा  है
 ।

 बहुत  से  लोग  गलत
 तरीके

 से
 काम

 कर  रहे  हैं  ।'  वे  बिना  परचे  के  कपड़ा  ले  हैं  यहां  लाकर गए  बगैर
 सेल्स  टैक्स  के  बेच  देते

 अंग्रेजी  में  ।
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 इससे  गवर्नमेंट को  करोड़ों  रुपये  का  नुकसान  होता  है  कौर  श्राम  जनता  को  बड़ी  अड़चन  महसूस  होती  हैं  ।

 इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  जो  भी  सेल्स-टैक्स  लगाया  जाये  वह  सब  राज्यों में  एक  समान होना  चाहिये  ।

 यह  नहीं  होना  चाहिये  कि  एक  स्टेट  में  कुछ  हो  कौर  दूसरी  में  कुछ  हो  ।  ऐसा न  होने से
 यानी

 टैक्स  में  विविध  राज्यों  में
 भ्रातृ  होने  से  व्यापार को  बहुत  धक्का  लगता  है

 ।
 नगर  सम्भव  ही

 तो

 टैक्स  को  इन् डाइरेक्ट तरीके  से  वसूल  किया  जाय  उसका  परिणाम  यह  होगा  कि  पूरा  टैक्स
 वसूल

 होगा  ।  जनता  में  बैचेनी  भी  न  होगी  ।

 पिछली  मतबा  मझ को  मंत्री जी  ने  बताया था  कि  वे  जलाई के  सेशन  में  कोई  ऐसा  बिल

 लावेंगे  जिससे  कि  ये  दिक्कतें दूर  हो  जायेंगी  |  मेरा  सुझाव  है  कि  जो  चीजें  जीवन  के  लिये  बहुत  झ्रावश्यक

 हैं उन  पर  सेल्स  टैक्स  नहीं  लगना  चाहिये  |  इसकी  वजह  से  श्राम  जनता  खास  तौर  से  गरीब

 तनता  को  बहुत  THATH  होती  है  ।

 इसक  हम  देखते  हूं  कि  हमारे  देश  में  जो  प्रजातन्त्र  है  उसको  मुश्किल  से
 वह

 हुए

 यहां  के  लोग  प्रजातन्त्र  के  तरीकों से  पूरी  तरह  वाफिक  नहीं  हैं  ।  जो  कानून  बनता  हैं  उससे  बच

 की  कोशिश करते  हैँ  शर  बचने  के  रास्ते  निकाल लेते  हैं  और  इस  प्रकार उस  कानून  को  विफल

 बना  देते  हैं  ।  इंग्लैंड  प्रौढ़  अमरीका  में  सेकड़ों  वर्षों  से  डेमॉक्रैसी  चल  रही  है  ।  वहां  के  लोग  समझ  गय

 हैं  कि  डि मा केसी  क्या  है  ।  वहां  के  लोग  डाइरेक्ट  टैक्सेशन  को  समझते हैं
 तर

 उसको  प्रदा  करते  हैं  लेकिन  यहां  की  जनता  डाइरेक्ट  टेक्सेशन  को  बरा  समझती  हें  |  इसके  यहां

 के  लोगों  की  आमदनी  भी  बहुत  थोड़ी  है  जब  कि  दूसरे  देश  के  लोगों  की  प्रौसत  आमदनी  यहां  से

 पन्द्रह  बीस  गनी  ज्यादा  है  ।  इसलिये  भी  यहां  के  लोगों को  डाइरेक्ट  टेक्सेशन  अखरता है  ।  इसलिये

 मेरा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  हैं  कि  इस  समय  जो  व्यापारी  जगत  में  सेल्स-टैक्स की  वजह  से  बैचेनी

 उथल-पुथल हो  रही  हूं  उसको  दूर  करें  नहीं  तो  सारे  देश  में  खास  तौर  पर  उत्तर  प्रदेश  में  कपड़ें

 शर  गल्ले  का  व्यापार  पट  हो  जायेगा  |

 मुझे  बताया  गया  हैं  कि  उत्तर  प्रदेश  के  गल्ले  के  व्यापारी  एक  कांफ्रेंस  (  सम्मेलन  )  कर

 हैं  जिसमें वे  rect  के  बाजार  को  लगातार  बन्द  रखने  का  निर्णय  करेंगे  ।  वहां पर  गल्ले  पर  मल्टीपल

 (  बहु स्थानीय  )  सेल्स-टैक्स लागू  किया  गया  हैं  जिसका  हर  दुकानदार  को  हिसाब  रखना  पड़ेगा  |

 परन्तु  एक  मामूली  दुकानदार  के  लिये  उस  हिसाब
 को  रखना  कौर उस  टैक्स  का  अदा  करना  बहुत

 कठिन  कार्य  हैं  ।  वहां  की  जनता  की  मांग  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इसमें  दखल  दे  ।  राज जो  इस

 टैक्स के  कारण  नई-नई  दिक्कतें  पैदा हो  गयी  हैं  उनके  कारण  लोग  पापुलर  सरकार  को

 बरा-भला कह  रहें  इसलिये  हमको  कोई  ऐसा  तरीका  श्रर्तियार  करना  चाहिये  जिसमें  सांप

 मरे पर  लाठी  न  ee,  यानी  हमको  टैक्स  भी  मिल  जाये  ae  जनता  में  भी  way  पैदा न  हो  ।  मैं

 आशा  रखता  हूं  कि  इन  सब  बातों  का ख्याल रख  कर  मंत्री  महोदय  ऐसा  बिल  लावेंगे  जिससे  ये  जो

 दिक्कतें  हो  रही  हैं  वे  दूर  हो  जायेंगी ।

 श्रीमती  जयश्री  (  मैं  इस  प्रकार  के  उपबन्ध  का  स्वागत  करती

 संविधान
 के

 अनुच्छेद
 २८६  के

 उपबन्धों
 को

 कार्यान्वित  करने में  बड़ी  कठिनाइयां महसूस  की  गई  थीं
 शर

 विद्वेष कर  अनुच्छेद
 २८६  (१)  की  व्याख्या के  निर्वचन के  बारे  में  क्योंकि  इसमें  aaa

 प्रशासनीय  कठिनाइयां थी  ।  अतः  इस  संशोधन से  '  दों  और  भ्न्तर्राज्यिक  व्यापार में  सहायता

 मिलेंगी
 जिनक  दिग  किक

 मिल  अंग्रेजी  में  ।
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 विधेयक

 ERR

 भारत  जैसे  विज्ञान देश  में  करारोपण  के  मामले  में  एक  निश्चित  wie  समान  नियम  बना  सकना

 कठिन  है  ।
 हमें  राज्य  विधान  सभाओं  पर  विश्वास रख  कर  यह  देखना  चाहिये  कि  उपभोक्ताओं

 भर  दुकानदारों  पर  अनावश्यक  भार न  पड़े  ।

 हम  यह  करते  हैं
 कि

 पंचवर्षीय  योजना  के  विभिन्न  कार्य-क्रमों  को  राज्य  सरकारें  भी  चलायें  ।

 राजस्व  को  प्रमुख  स्रोत  बिक्री  कर  है
 ।

 झ्रासाम  ate  बिहार  के  बिक्री  कर  के  आंकड़ों  से  ज्ञात  होता  है
 कि

 राजस्व  का  प्रमुख  भ्रंश  इसी  से  प्राप्त  होता  है  ।

 श्री  बंसल  का  कहना  है  कि  कर  का  भार  छोटे-छोटे  व्यापारियों  ak  दुकानदारों  पर  अधिक

 पड़ेगा
 ।

 किन्तु  ऐसी  बात  नहीं  १५,०००  रुपये से  अधिक  उत्पादन
 करने  वालों  पर  इसका  भार

 पड़ेगा
 ।  यह  कहना  ठीक  नहीं  कि  सभी  दुकानदारों  पर  इसका  भार  पड़ेगा ।

 उपभोक्ताओं
 के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  श्रमिक  कौर  गरीब  सभी  को  समान  समझा  जायेगा  ।

 इन
 पदार्थों

 के  प्रत्येक  खरीदार को  कर  देना  पड़ेगा ।

 विभिन्न  राज्यों
 की  सम्मति  के  बारे  में

 भी
 मुझे  कुछ  जानकारी है  ।  उदाहरण  के

 लिये  मद्रास

 के  मुख्य  मंत्री  ने  कहा  है  कि  सारभूत  पदार्थ  PEL  के  लिये  संविधान  में  उपबन्ध  होते  हुए

 भी  उसे  पारित  नहीं  करना  चाहिये  था  ।  हम  अपनी  विधान  संभागों  पर  विश्वास  नहीं  करते  हैं  ।  इसी

 प्रकार  बम्बई  के  मुख्य  मंत्री  भी  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  भारत  जैसे  देश  में  समान  करारोपण  हैं  उचित

 नहीं  है
 ।

 उन्होंने  यह
 भी

 कहां
 कि

 केन्द्र  के  लिये  यह  सम्भव  नहीं  कि  वह  कपड़ा  सस्ता  करने
 के

 लिये प्रे कपास

 पर  आयात  शुल्क  श्र  कपड़े  पर  उत्पादन  शुल्क न  इसी  प्रकार  राज्यों  से  भी  बिक्री  कर छोड़

 देने  की  बात
 भी

 नहीं  कही  जानी  चाहिय े।

 यह  विधेयक  केवल  यह  सुधार  करना  चाहता  है  कि  इस  मामले  में  प्रशासन  सम्बन्धी  कठिनाइयां

 इस
 संशोधनकारी  विधेयक

 को  प्रस्तुत  करने
 का  एक  मात्र  ध्येय यही  है  । अत: इस संशोधन इस  संशोधन

 को  पारित  करना  लोगों
 के  हित  में  होगा  श्र  करारोपण  के  सम्बन्ध  में  जो  श्राज  अनेक  कठिनाइयां

 दिखाई  दे  रही  उनमें  सुधार  हो  सकेगा  ।

 श्री
 शुनशुनवाला  :  कांस्टीट्यूशनल  के

 संशोधन  के  लिये जो

 यह  बिल  लाया  गया  है  वह  दो-एक  बातों में  तो  बहुत  भ्रच्छा  है  परन्तु  सेल्स-टैक्स  के  सम्बन्ध
 में  जो

 TAT

 की  गई  उसमें  सुविधायें  यूनि फार मिटी  (  समानता  )  लाई  जायेगी
 श्रीश्री-ग्राही  जो  बातें

 वहू  बहुत  कुछ  इस  पर  निसार  करेंगी  कि  जो  सेल्स-टैक्स  का  बिल  श्रांयेंगा  उसमें  क्या-क्या  बातें

 रखी  जायेंगी  ।
 इस  विधेयक  में  जो  बातें  हैं  उनमें  एक  बात  तो  साफ

 कर
 दी  कौर वह  इन्टरनेट ९

 थर्ड
 के  सम्बन्ध  में  है  ।  श्रभी  तक  यह  था  कि  पालियामेंट  इस  सम्बन्ध  में  जो  जो

 कानून  बनायेगी
 शर  जिस  तरह  से  उनको  लागू  उस  तरह  से  वह

 मिल
 में  जायेगा

 |
 परन्तु

 wit तक  न  पालियामेंट
 ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  शर  न  कुछ  मउसा

 |
 नतीजा  यह  ea

 कि
 स्टेट्स

 ने  कई  प्रकार के  टैक्स Nea,  लगाये
 फिर  कोर्ट बाजी हुई  ।  यह  बड़े  सन्तोष की  बात  है

 कि
 इस  कांस्टिट्यूदान

 गवर्मंट
 (  में  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  गई  है  ।  इलाज

 ४
 के  सब-क्लॉज  ३  में  इंटरनेट का  जो

 पे  है  वहू  एकदम  से  साफ  हो  परन्तु  उसमें  भी दो  बातें  हैं
 ।

 एक  तो  यह
 कि

 जो  चीजें
 की  बतलाई गई  हैं  उनके

 अतिरिक्त
 यदि  कोई

 चीजें  हुई  तो  उसके

 सम्बन्ध में क्या
 में  क्या  होगा  ।

 यदि  इस  तरह  की  कोई  चीज  इन्टरनेट  ट्रेंड  में  भाई  शौर  एक  जगह से  दूसरी
 पर

 गई
 तो

 उसके  सम्बन्ध  में  क्या  होगा  ?
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 [  श्री  झुनझुनवाला |

 दूसरी  बात  यह  है
 कि

 जो  चीजें  स्पेशल  इडियट्स  की  हैं  उनमें  फूडग्रेन्स  आदि  जायेंगे

 या  जो  कि  बहुत  ही  आवश्यक चीज  है  ।  इसको  हमारे  भाई  पंडित  ठाकुर  दास  जी  भार्गव  ने  अच्छी

 तरह  से  समझाया  है  प्र  टैक्सेशन  इन्क्वायरी  कमिशन  की  जो  राय  हैं  वह  भी  उन्होंने  अच्छी  तरह

 से  पढ़  कर  सुनायी  कि  उसका  कभी  भी  यह  afar  नहीं  था  कि  जो  चीजें  कम्यूनिटी  क्रि  जिन्दगी
 के

 रास्ते  बहुत  हैं  उन  सब  पर  कर  लगाया  जाय  ।  लेकिन  स्पेशल  इम्पा्टेस की  जो  चीजें
 दी  गई

 हैं  यहां  उनमें  यह  बात  साफतौर  से  नहीं  दी  गई  है  ।  मेरी  राय  में  यह  बात  साफ  कर  देनी

 साथ ही  यह  भी  साफतौर  से  यहां  पर  बतलाना  चाहिये  कि  जो  चीजें  स्पेशल  इम्पार्ट्स  की  नही ंहैं
 उन

 के  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  होगी  ।

 ग्न्य
 जो  बातें  उनके  सम्बन्ध  में  कुछ  लोगों  ने  यह  कहा  है  कि  यह  स्टेट्स  का  मामला  हमारे

 कुछ  भाइयों  ने  संविधान
 की  बातें  कहीं  कि  हमारी  गवर्नमेंट  यूनिटरी  नहीं  यह  फेडरल  गवर्नमेंट

 उन्होंने  बहुत-सी  कानूनी  बातें  बतलाई  शर  कहा  कि  जो  हमारी  पार्लियामेंट  है  वह
 उनमें  कसें

 हस्तक्षेप  कर  सकती हैं  ?  परन्तु  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जिस  समय  हमारा  संविधान  बना  था  उस  समय

 स्टेट्स  के  ही  लोगों  ने  करके  उसे  बनाया  था  कौर  उस  समय  यह  बात  श्रावस्ती  समझी  गई
 थी

 कि

 जो  चीज  जनता  के  उपयोग  की  जैसे  खाना  उसके  ऊपर  टैक्स  न  लगाया  प्रौढ़  यदि  लगाया

 जाय
 तो

 प्रेजिडेंट  की  रजामन्दी  ली  जाय  ।  बहुत  सोच-विचार  करके  यह  बात  श्राविका  २८६  के

 इलाज ३  में  रखी गई  थी  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  जब  इतनी  छानबीन  करके  उस  समय

 यह  बात  रखी  गई  थी  at  wa  क्या  परिवर्तन हो  गया  है  कि  स्टेट्स  के  लोग  हमारे  वित्त
 मंत्री

 के

 पास  aa  और  उनको  कोई नई  बात  समझाई  जिसके  कारण  हमारे  वित्त  मंत्री  राज  कहते  हैं  कि  स्टेट्स

 के  लोगों  के  साथ  समझौता हो  गया  है  कि  इस  बात  में  केन्द्र  की  तरफ  से  इंटरफिश्नर  (  हस्तक्षेप )

 नहीं  किया  जायेगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  इस  बात की  अच्छी  तरह

 से  तहकीकात की  है  कि  जो  दशा  हमारी  मिसेज  की  उस  समय  थी  वैसी  अब  नहीं है  |

 जैसा  हमारे  पूज्य  टंडन  जी  भी  कई  बार  कह  चुके  बाज  एरियाज  में  राज  लोगों  की  ऐसी

 स्थिति हैं  कि  उनको  शाम  का  खाना भी  नहीं  मिलता है  ।  ऐसे  लोगों के  ऊपर  टैक्स  नमक  पर

 टैक्स  लगाना  चावल  पर  दाल  पर  ग्राही  पर  टैक्स  उचित  नहीं  जिन  लोगों

 हजार  रुपये  महीने  का  खर्च  है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  माननीय  सदस्य at  मिनट  में  खत्म  करने  का  यत्न  करें  क्यों  के  मुझे

 मिनिस्टर  साहब  को  बुलाना है  |

 श्री  झुनझुनवाला :  मैँ  इतनी  ही  देर  में
 खत्म  करने  की  कोशिश  हो  सकता है  कि

 एक  मिनट  कौर लग  जायें  ।  तो  मैं  कह  रहा था  कि  जिन  लोगों  का  हजार  रुपये  महीने  का  खर्चे  होता  है

 बेकार  की  चीजों  उनके  लिये  शायद  यह  टैक्स  बहुत  न  मालूम  हो  ।  अगर  देखा  जाय  तो  खाने में

 हमारा  २००  रू०  मासिक  से  अधिक  नहीं  खर्च  होता  हैं  ।  100.0
 रु०  हमारा  चूंकि  फैशन  इरादी की  चीजों

 के  लिये  aa  होता  इसलिये  हम  को  मालूम  होता  है  कि  क्या  हुआ  यदि  फडग्रे्स (  खाद्यान्नों  )  पर

 थोड़ा-सा  टैक्स  लग  गया  ।  लेकिन  हम  लोगों  को  गांव  के  उन  लोगों  की  कभी भी  याद  नहीं  ard  जिन

 का  खर्चे २  करा  रोज का  जो  लोग
 ४

 या  ५  Ho  महीना  खर्चे  करते  हैं  यदि  उन  के  ऊपर  २  झा  ०  भी

 टैक्स  लग  गया  तो  उन  की  हालत  क्या  होगी  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  भाता  ।  यह  ठीक  है  कि  हमारे  लिये
 कर  लगाना  जरूरी

 जो  हमारी  सेकेन्ड  फाइव-इसनर  प्लैन  (  द्वितीय  पंचवर्षीय  है  उसको

 हम  को  सफलीभूत  करना  उसके  लिये  हम  को
 रुपये  की  झ्रावस्यकता है  ।  परन्तु  मैं  वित्त  मंत्री  जी

 से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  कभी  उन्होंने  विचार  कर  देखा  है  कि  हमारी जो  फर्स्ट  Geax
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 प्लैन  या  सेकन्ड  फाइव-इश्वर  प्लैन  है  उसका  इंसिडेंस  श्राफ  बेनिफिट  हमारी  मासेज  तक  कितना  पहुंचा  है
 ?

 हमारी  जनता  को  कितना  लाभ  पहुंचा  श्राप  जब  कर  लगाते  हैं  तो  उन  के  पास  चले

 जाते
 सोचते  हैं  कि  कया  जरगर  नमक  पर  थोड़ा-सा कर  लग  दाल  पर  पैसा  कर  लग  गया

 a  हाउस में  प्रकार कह  देते  हैं  एक  किसान पर  कुल  मिलाकर  शायद  चार
 प्रा

 का  फर्क
 पड़ेगा

 ।

 परन्तु  हम  लोग  यह  कभी  नहीं  सोचते  कि  wee  फाइव-इसनर  प्लेन  के  लिये  जो  उससे  चार  कराने

 लेते  हैं  पौर  उससे  जो  बेनिफिट  (  आप  को  मिलता  है  उससे  क्या  लाभ  उन  लोगों  का  होता  हैं  ।

 किसी  खास  जगह  की  बात  तो  मैँ  कहता  परन्तु  जैनरली  भ्र भी  तक  उन  भागों में  इसका  कोई  लाभ

 नहीं
 पहुंचा  है  प्रौढ़  न  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भी  हमारी  रिपोर्ट  कुछ  कहती  है  ।  मैं  यही  बात  पूछ  रहा

 था  कि  च  फाइव-इसपर  प्लैन
 में  जो  इंसिडेंस  श्राफ  बेनिफिट  हुआ  है  वह  किस  क्लास  के  लोगों  पर

 हुमा ह  ।  में  कहता  हुं  कि  बाप  टैक्स  सबों  पर  हम  लोगों  को  रुपया  चाहिये  क्योंकि  रुपये

 के  बिना हम  आगे  नहीं  बढ़  सकते  जैसी  कि  आजकल  रुपये की  एकानमी  हो  गई
 परन्तु

 ऐसे
 ~  a

 आदमियों  के  जिन  को  दो  खाना  नहीं  दो  क्या  एक  भी  परी  तरह  से  खाना

 नहीं  उनको  उस  का  कुछ  लाभ  मिलना  चाहिये  ।  मैं  जिस  कांस्टिट्यूएंसी (  निर्वाचन  क्षेत्र  )

 से  भ्राता  हूं  वह  एक  देहात  की  कांस्टिट्यूएंसी  मैं  वहां  की  हालत  जानता  यहां  पर  जो  टैक्स  लगता  हैं

 उसका  हाल  भी  में  जानता  हूं
 ।

 कहा  जाता  हे  कि  सेकेन्ड  फाइव-इसनर  प्लैन  में  बहुत  कुछ
 लेकिन

 गांवों  के  लिये  विशेष  कुछ  नहीं  जान  पड़ता है  ।

 एसी  हालत  में  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  को  स्टेट्स  गवर्नमेंट  वालों  को  चाहिये  कि  कर

 लगाने  की
 जो  पावर  हैं  वह  सेन्टर  में  रहनी  चाहिये  ताकि  उन  लोगों  पर  कुछ  अंकुश  रहे

 वह  लोग  मनमाने  टैक्स  न  लगा  सकें  जिससे  गरीबों  को  तकलीफ  हो  ।

 उपाध्यक्ष  मुझे  कहना  तो  बहुत  था  लेकिन  इतना  ही  कह  कर  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  से  प्रार्थना

 करूंगा  कि  जसा  उन्होंने  कहा  था  कि  फडग्रेन्स  इन् क्लू डेड (  सम्मिलित  )  वेसा ही  करें  ।

 श्री  सो०  डी०  देखा  :  उपाध्यक्ष  मुझे  प्रतीत  होता  हैं  कि  इस  सभा  में  चर्चा के  दौरान

 में  जो  विचार  व्यक्त  किये गये  हैं  और  विशेषकर  चीजों  की  श्रत्यावक्यकता  के  बारे में  उन  क पीछे

 जो  विचारधारा है  वह  स्थिर  तथा  जड़वत  जबकि  हमारा  वास्ता  अस्थिर  परिस्थितियों  कौर

 गतिशील  स्थितियों  से  जब  संविधान बनाया  गया  तब  मैं  वहां  उपस्थित  नहीं  किन्तु  मुझे

 बिस्वास  है  कि  उस  समय  राज्य  सरकारों  के  विचारों
 को  बड़ा  महत्व  दिया  गया  था

 ।
 किन्तु  प्रतीत  होता

 है  कि  हम  उस  स्थिति से  परे  हठ  गये  हैं  कौर  अरब  संसद्‌  में  इस  .  ध्वनि  उठाई  जाती  है

 कि
 संसद्‌  के  लिये  राज्य  सरकारों  के  विचारों  ale  भावनाओं  का  उल्लंघन  करना  युक्तियुक्त  है

 ।

 इस
 मामले  पर  इस  दृष्टिकोण  से  विचार  करना  ठीक  नहीं  हैं  ।

 जसा
 कि

 मेंने
 कुछ  समय  पूर्व  कहा  यह  राज्यों

 गौर  केन्द्र  के  बीच  सौदे  करने  की  बात  नहीं  हूँ

 हेम  पुरानी  कठिनाइयों  का  नवीन  हल  निकालने  का  प्रयत्न  कर
 रहे  हैं  कौर  जब

 मेंने
 कहा  कि  में

 राज्यों  का  प्रतिनिधित्व  करता  तो  मेरा  यह  श्रभिप्नाय  था  कि  मैं  ऐसा  हल  बता  रहा
 जिस  के  पक्ष

 में  अघिकतर  राज्य
 इसीलिये  मैंने  कहा  कि  यदि  हम  इसके  बारे  में  पीछे

 तो  हम  सरकार

 के  रूप  में  इस  विधान  को  ७  बढाने  में  उचित  नहीं  होंगे  ।
 निस्संदेह  ग  अपने  संविधान  परिवर्तक

 प्राधिकार  के  अनुकरण  में  संविधान  में में  भ्र पनी  इच्छा  के  अनुसार  परिवर्तन  कर  सकती  है
 ।  इसका  अनुच्छेद

 ३६८ के  सीमित  अर्थों  तक  सम्बन्ध है  जिस  का  इस  WeATARAHAT  के  प्रदान  पर  कोई  प्रभाव नहीं  है  ।

 इसका  सम्बन्ध  संशोधन
 की  आवश्यकता  कौर  भ्रनुसूचियों  में

 परिवर्तन  से
 केन्द्र  अ

 राज्यों

 मूल  sar  में ।



 EVE  संविधान  विधेयक  Ye  १९५६

 सी०  डी०  देशमुख  |

 के  बीच  कार्यपालिका  ate  विधायिनी  शक्तियों  के  वितरण  से  सम्बन्ध है  ।  किन्तु  जहां  तक  इस  विधान

 के  सार  का  सम्बन्ध  संविधानिक  कठिनाइयां  हमारे  मार्ग  में  बाधक  नहीं  बल्कि  यह  ग्रनभात  बाधक

 है  कि  qa  सरकार जो  कुछ  करनें जा  रही  उस  हल  के  बारे  में  सब  सहमत  हैं  |

 सौदा
 करने

 की
 बात  के  बारे  में  मैं  कहूंगा  कि  जहां तक

 राज्यों
 का  सम्बन्ध  वे

 इस  प्रणाली
 म

 व्यवस्था  लाने  के  हेत  थोड़ा सा  त्याग  कर रहे  उच्चतम  न्यायालय  के  नवीनतम  निर्णय  का  ध्यान

 रखते  हुए  उनके  लिये  हानि  की  बात  के  बारे  वे  निस्संदेह wana  करते  हैं  कि  उनके  लिये

 अ्रन्तर्राज्य  सौदों
 की  चीजों

 के  क्रय  ae  विक्रय  पर  कर  लगाना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  समाज
 के

 जीवन

 के  लिये  श्रत्यावस्यक  वस्तु भ्र ो ंके  बारे  में  उपबन्ध  है  और  यह  बात  राज्य की  प्रपेक्षा  केन्द्र
 के  पक्ष

 स

 यह  राज्यों  के  विपरीत है  i  इस  विधेयक  का  एक  छोटा  पहल  जहां  राज्यों  ने  करारोपण की

 ard  कुछ  दोषियों  में  कुछ  कमी  करना  स्वीकार  कर  लिया हैं  ।  मैं  संशोधित  पाठान्तर
 के  ग्रनुच्छेद

 २८६  के  उप-ग्रनुच्छंद  (२)  के  वास्तविक  दाब्दों का  यहां  उल्लेख  नहीं कर  रहा  i  किन्तु में  यह  कह

 हूं  कि  अब हम  भ्र पनी  नवीन  शक्तियों  के  अ्रनुसार जो  भ्रन्तर्राज्य  विक्रय  कर  वह

 भूतलक्षी  प्रभाव  से  लाग  भ्र ौर  यदि  हम  राज्यों  में  इस  समय  विद्यमान  दरों  से  कम  दरों  पर  कर

 उस
 सीमा

 तक  वे  दर  घटाने  होंगे
 ।  इसलिये उन  राज्यों  को  कुछ  बलिदान  करना

 पड़ेगा

 यद्यपि में  इस  प्रकार की  बात  को  कोई  महत्व नहीं  देता  ।  विक्रय कर  श्र  अभि नवीकरण  के  सामान्य

 प्रदान के  बारे  वह  इतना  व्यापक  प्रश्न  है  कि  हम  उसे  यहां  नहीं  उठा  जब  हम  केवल  संविधान

 में  परिवर्तन  कर  रहें  हैं  इस  नवीन  संविधान  (  संशोधन )  विधेयक के  उपबन्धों  के  भ्रनुसार  वास्तव

 में  कोई  विधेयक नहीं  बना  रहे  हैं  ।

 तीन  मामलों  का  उल्लेख  किया  गया  परामशंदात्री  समिति  की  श्रन्तर्राज्य-करारोपण

 आयोग  की  स्थापना  और  समय-समय पर  एकरूपता  लाना ॥

 पहले  मामलें के  बारे  करारोपण  जांच  झ्रायोग  की  सिफारिशें  राज्यों  को  भेजी  जा  चकी  हैं

 और  इन  सिफारिशों  को  राज्यों  ध्यान  में  लाने  के  लिये  हम  राज्यों  के  साथ  समय-समय  पर

 होने  वाले  सम्मेलनों के  अवसरों  लाभ  उठायेंगे |

 विक्रय  कर
 की  सामान्य

 जांच
 इरादी

 के
 बारे

 यह  कहना  ठीक  नहीं  कि  कोई  जांच  नहीं  हुई  है

 जब
 कि  करारोपण जांच  आयोग

 ने
 इस  पर  खुब  विचार  किया  है

 ।
 किन्तु  जांच  एक  दृष्टिकोण

 विद्वेष
 से  हुई  करारोपण  के  सामान्य  दृष्टिकोण

 और
 करारोपण  भार  के  सामान्य  दृष्टिकोण  से  भी  ।

 विस्तृत  प्रक्रिया  ait  प्रशासन  से  सम्बन्धित  कुछ  मामले  विशेषकर  कर  के  प्रभावकारी  प्रशासन  के

 बारे  जो  करारोपण  जांच  आयोग  के
 निदेश  निबन्धों

 में
 set  तरह  नहीं  कराते  थे  ।  मेरा  इरादा  है

 और  मेंने  राज्यों
 साथ  यह  मामला  उठाया  ह  कि  विक्रय  कर  के  विशेषज्ञों  का  एक  छोटा  दलं  विभिन्न

 राज्यों  में  भेजा  जाये  जो  विक्रय  करें  की  प्रणालियों  का .  श्रध्यंयन करे  ae  में  सुधार  करने  में  सहायता
 छेने  का  प्रयत्न  करे  |  सब  राउ

 ज्यों
 से

 उत्साहवर्धक  उत्तर  प्राप्त  हुए  हैं  ।  मुझे  रा
 ज्यों  के  कुछ  अ्रनुभवी  अफसरों

 की  सेवायें  भी  प्राप्त  हुई  जिनमें  से  मैं
 इस

 देल  कालिया  विशेषज्ञ  वुनूगा च ५  ।
 मुझे  प्रशा  है  कि  बहुत  शीघ्र

 ही  हम  ऐसी  एक  विदोषज्ञ  पार्टी  भेज  सकेंगे  ।  कोई  प्रतीक
 जाच  की  श्रावश्यकता  होगीं  या  यह

 इस  दल  द्वारा  की  जाने  वालीं  जांच  के  परिणाम पर

 ——— fart  स०
 ato

 शाहू  :
 कवल

 विधान  निमोद  कं
 t
 लये  नहीं  बल्कि  प्रशासन  के  लिये  भी

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में में  ।
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 fat  ato  डी०  देशमुख  :  मैंने  प्रभावी  प्रशासन भी  कहा  था  ।  श्री  बंसल  ने  एक  प्रदान  पूछा
 था

 कि  कपड़े  पर  विंमान  विक्रय  कर  को  उत्पादन  शुल्क  में  परिवर्तन  कर  देने  के  प्रस्ताव  का  क्या  झा

 मेंने श्री  बंसल :  कपड़े  के  बारे  में  विशिष्ट  रूप  से  नहीं  कहा
 था  ।

 श्री  ato  डी०  देशमुख  :  जहां  तक  कपड़े  का  सम्बन्ध  हमने यह  प्रस्ताव  एक  विशिष्ट रूप
 म  राज्य

 सरकारों  को  भेजा  कौर  उन  के  उत्तर  प्राप्त  हो  रहे  जब  इस  प्रस्ताव के  सम्बन्ध  में
 उनकी

 सहमति  प्राप्त  हो  तो  सम्भव है  कि  हमें  इसे  क्रियान्विति  करने  का  कोई  अवसर  मिल  जायेगा  ।

 राष्ट्रीय विकास  परिषद्‌  की  एक  बैठक  में  एक  से  अधिक  राज्य  मंत्रियों  मुख्य  मंत्री

 या  वित्त  मंत्री  ढारा  इसका  समर्थन किया  गया  है  ।  में  समझता  हुं  कि  यदि  हम  कपड़े  जैसी  एक

 ATMA
 वस्तु  क  सम्बन्ध  में  यह  परिवर्तन  कर  तो  सम्भव हैं  प्राय  क्षेत्रों  भी  इसे  लागू  करना

 हमारे  लियें  सम्भव  हो  सकेगा  |  इस  विषय  में  हमारे  विचार  अभी  स्पष्ट  नहीं  तौर  मेरे  विचार  में  कभी

 से  ही  कोई  भ्रन्तिम  निर्णय  करना  झ्रावव्यक नहीं  है  ।  हम  राज्यों  की  प्रतिक्रिया  से  wie  अपन  वास्तविक

 अनुभव स  लाभ  |

 अब  में  झगड़े  के  मुख्य  विषय  प्रात  अन च्दछ्धद  २८६  (३)  को  लेता  हूं  ।  मेरे  विचार  में  श्रीमती

 जयश्री  ने  वित्त  मंत्री  कि  Peds  में  संसद  द्वारा  भ्रत्यावश्यक  वस्त  अधिनियम

 १९५२  पारित
 किये  जानें  के  बाद  हुआ

 की  कार्यवाही  की  ate  निर्देश किया  हैं
 ।

 उन्होंने  मद्रास
 क

 मुख्य  मंत्री
 के

 भाषण  का  उद्धरण  दिया  ।  मैं  यह  पढ़ कर  सुनाना  चाहुंगा कि  बम्बई  के  मुख्य  मंत्री

 ने  क्या  कहा  था

 भारत  जसी  स्थिति  तथा  परिस्थिति  वालें  देश  करारोपण  में  एकरूपता  लाना  सम्भव

 नहीं था  ।  देश  के  कुछ  भाग  कृषि  प्रधान  हैं  प्रौढ़  कुछ  उद्योग  प्रधान  हैं  ।  जबकि  कपड़ा

 सस्ता  करने  क  लिये  केन्द्र  के  लिये  रुई  पर  से  झ्रायात  दीपक  शर  हकीम  पर  से  उत्पादन

 च्  हटाना  सम्भव  नहीं  तो  फिर  राज्यों से  विक्रय  कर  हटाने के  लिये  क्यों  कहा

 जाये  ?  भ्रत्यावश्यक  वंसत  REXR  की  असली  में  जो  मदें  बढ़ाई  गई

 उनमें  से  बहुत  सी  ऐसी  जिन्हें  भ्रत्यावव्यक  नहीं  कहा  जाਂ  सकता  है  ।

 अन्य  वित्त  मंत्रियों  ने  भी  लगभग  तरह  की  बातें  कही  थीं  पश्चिम
 बंगाल

 के
 मुख्य

 मंत्री  ने  कहा था
 कि  भ्रत्यावश्यक  वस्तु  की  परिभाषा  करना  कठिन  था  राज्य  सरकार  को  यह

 छूट  प्राप्त  होनी  चाहिये  कि  वह  जितना  विक्रय  कर  आवश्यक  समझे  लगाये  ।

 डाभी  :  किन्तु  बम्बई  सरकार  ने  मोटे  कपड़े  और  नमक  श्र  तेल  जैसी  अरन्य  अ्रत्यावइ्यक

 पर  कर  नहीं
 लगाया  हैँ  ।

 श्री  ato  डी०  देशमुख :  में  उन  की  सम्मति
 का  निर्देश

 कर
 रहा

 कार्यों
 का  नहीं

 1  इसलिए

 हमें  स्वीकृत  हलों  के  आघार  पर  चलना
 पौर  बात को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेने  प्रवर  समिति

 से  कहा था  कि  इस  विधेयक पर  विचार  कौर  इसके  साथ-साथ  राज्य  सरकारों  को  इस  सदन  की

 राय
 से

 अवगत  कराना  हमारे  लिये  वांछनीय  होगा
 ।

 जहां
 तक

 वर्तमान  विधेयक
 का

 सम्बन्ध  @
 इसमें

 किसी  का  प्रदान  नहीं
 ates  एक  समझौते  का  प्रदान  जोकि  कराधान  जांच  आयोग  द्वारा

 निर्धारित
 सिद्धान्तों  पर  आधारित  है

 ।
 एक  माननीय  सदस्य

 ने
 पूछां  है  कि  ऐसा  क्यों  श्रपनाया

 गया  है
 ।  मैं  उनको  ध्यान

 कराधान  जांच  कत  की  रिपोर्ट  के  तृतीय  खण्ड  के  पृष्ठ
 Yo

 से  ५५,
 तक

 की शा श  मिला  वि  he  hes  ्

 मूल  अंग्रेजी में  |
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 सी०  डी०  देशमुख |

 ar  दिलाता हूं  ।  रिपोर्ट काफी  लम्बी  ate  जटिल  है  कौर  इस  में  से  लम्बे  उद्धरण  दे  कर  में
 सदन

 का

 समय  नहीं  लूंगा  ।  तात्पर्य यह  है  कि  जहां  तक  adi  खपत  का  सम्बन्ध  कराधान  जांच

 की  दृष्टि  में  राज्यों  को  कर  लगाने  के  लिये  स्वतन्त्र  कर  देना  चाहिये  ।  कौर  हमें  राज्य
 विधान

 मण्डलों  जिन्हें  राज्य  भ्रनुसूची  में  दिये  गये  विषयों  के  बारे  में  संसद्‌  के  साथ  समान  क्षेत्राधिकार

 प्राप्त राय॑  में  विश्वास करना  चाहिये  ।  इस  दृष्टिकोण को  केन्द्रीय  सरकार  प्रौढ़  राज्य  सरकारों

 दोनों  ने
 पसन्द  किया था  कौर  इसी  के  फलस्वरूप यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है

 ।
 तथापि

 कम
 से

 कम  मैं  यह  कहने  के
 लिये  तैयार हूं  कि  ऐसे  विषयों

 के
 सम्बन्ध  चाहे यह  उन्मुक्ति का  प्रदान  हो

 या  साधारण  करारोपण  का  या  एकरूपता  का  प्रश्न  जिनके  सम्बन्ध  में  बहुत से  लोगों  की
 निश्चित

 राय  नये  विचारों  पर  सर्दी  ध्यान  देने  के  लिये  प्रस्तुत  रहना  चाहिये  |  ऐसे  विषयों  का  यह  महत्व

 कभी  कम  नहीं  होगा  ।

 ह
 इसलिये  मैने  इस  सदन कं  प्रौढ़  इस  के  सदस्यों की  राय  राज्य  सरकारों  तक  पहुंचाने का  काम

 am हाथ  में  लिया हैं  wa  मुझे  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  बैठकों  के  सम्बन्ध  उनसे  मिलने

 का  waar  जो  वर्ष  में  एक  बार से  afm  मिलता  तो  मैं  उनसे  इन  विषयों  पर  चर्चा

 करूंगा  ।
 यह  जानने  के  लिये

 कि
 कया  इन  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  बारे  में  काफी  सहमति  है  या  नहीं  इस

 समय  कोई  सम्मेलन  करना  शभ्रावश्यक  नहीं  है  ।

 इस  बीच  उनके  दृष्टिकोण  से  जो  अनुच्छेद  २८६  (३)  को  बनाये  रखने  के  लिये  भ्रनुरोध

 करते  स्थिति  ऐसी  नहीं  कि  उसमें  सुधार  ही  न  किया  जा  क्योंकि
 उन  वस्तुओं की  सूची

 जो  ग्रन्तर्राज्यक  व्यापार या  वाणिज्य  के  लिये  विशेष  महत्व  की  मद्दे  बढ़ाई  जा  सकती  हैं  ।  मुझे

 wal एक  राज्य  सरकार से  एक  पत्र  प्राप्त  gat  जिसमें  मुझ  से  भ्र पी लें  की  गई  हैं  कि  जेसे

 सामान्य  शब्द  के  स्थान पर  कच्चा  मालਂ  शब्द  पुनः  रख  दिये  जायें  ।  इससे  केवल  यह  प्रकट  होता  है

 कि  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  त्रया  भ्राश्यंकायें  हैं  ।  वे  आशिक़ों  यह  हैं  कि  कहीं  भ्रत्यावश्यक  वस्तु  अधिनियम

 की  तरह  संसद  उदारता  के  कारण  उन  ae  की  एक  बहुत  लम्बी  सूची न  बना  जो

 अन्तर्राज्यीय  व्यापार या  वाणिज्य  के  लिये  विशेष  महत्व  की  है  ।  इसलिये  में  कोई  झूठी  प्राणियों  उत्पन्न

 नहीं  करना  चाहता  तथापि  मैं
 खाद्यान्न  जैसी  वस्त्रों के च्े  सूची  में  सम्मिलित  किये  जाने

 की

 सम्भाव्यता पर  रोक  भी  नहीं  लगाना  चाहता  हूं  विशेषकर ऐसी  स्थिति  में  जबकि  उचित  मूल्य

 की  दुकानों  के  लिये  या  मूल्य  नियन्त्रण  के  लिये  खाद्यान्नों  का  बड़े  पैमाने  पर  लाना  ले
 जाना

 आवश्यक है

 ऐसी  परिस्थितियां सरलता  से  उत्पन्न  हो  सकती हैं  जिनमें  यह  सिद्ध  करना  कठिन  नहीं  होगा  कि

 तरन्त  राज्य  वाणिज्य  भ्र  व्यापार  में  खाद्यान्नों का  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  ले  जाना  कितना  महत्व

 रखता  है  ।  यदि  ऐसा  तो  मुझे  इस  सन्देश
 को

 राज्य  सरकारों  तक  पहुंचाने में  कोई  कठिनाई  होने की

 आधा  नहीं  मंत्रि  मण्डल में  मेरे  कुछ
 साथियों

 का  भी  यही मत  इसलिये  मेरी  यह  राय  है  कि  हम

 इस  विषय  को  यहीं  छोड़
 कर

 हमारे  समक्ष
 जो

 विधान  है  इसे  पारित  करने  के  लिये  कार्यवाही  करें  ।

 संशोधनों  पर  विचार  करते  समय  एक-दो  कौर  विषय  हमारे  सामने  आयेंगे  ।  शायद  पंडित  भागने

 ने  भअ्रनुच्छेद  ३०४  समस्त भाग  १३  की  कौर  निर्देश  किया  था  ।  हमारा  विचार  है  कि  विशेष  रूप  से

 भाग  १३  की  झ्र
 निर्देश  करना  आवश्यक नहीं  है  ।  जहां तक  अनुच्छेद  ३०४  का  सम्बन्ध  हैं  में  इसका

 जो अभिप्राय समझता  हूं  वह  पंडित  ania  के  बिल्कुल  विपरीत उनका  कहना  है  कि  अनुच्छेद  ३०४

 गे  खण्ड  के  अनुसार कर  के  अनुचित  रूप  से  अत्याधिक  स्तर का  ay  वाणिज्य  कौर  व्यापार की

 स्वतन्त्रता  पर  उचित
 निर्बन्धन  लगाना  हो  सकता है  ।  में  उनका  ध्यान  अ्रनुच्छेद  ३०४ के  उपखण्ड



 २९  REUS  संविधान के  ६  है  दसवां  संशोधन )  विधेयक  ES aC)

 की  कौर  दिर लाता  जो

 विशेष

 रूप

 से  कराधान  के

 आर  म  छोटा  शीर्षक है  के  पारस्परिक

 वाणिज्य  शर  समागम  पर  fader ed  ।  यह  कराधान वे  बारे  में  हं  ।

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 में  इस  परिणाम पर  पहुंचा  हं  कि  कर  सम्बन्धी  सभी  मामले  उपखण्ड  में  झरा  जाते

 ् a  ay शौर  उपखण्ड  का  सम्बन्ध  कर  सम्बन्धी  किसी  मामले से  नहीं  है  ।  cmon  केवल  संविधान

 द्वारा कर  पर  आरोपित  किये  जाने  वाले  परिसीमन हैं  ।  हम  ग्रन च्द्धद  ३०४  के  mean  किसी

 भी  अन्य  प्रकार  का  कर  लगा  सकते

 पूछा  गया  था  कि प्रस्तावित  विधायक  का  क्या  रूप  होगा ?  कभी  से  कुछ  नहीं  कहा  जा

 सकता  |  विधेयक  का  क्या  स्वरूप  होना  चाहिये  घस  पर  चर्चा  करने  के  लिये  लोक-सभा  को  काफी

 अवसर  मिलेगा  ।  कुछ  भी  मेरा  विचार हैं  कि  स  विधेयक  को  पारित  किये  जाने  का  समर्थन  करने

 का  निश्चय  करने  के  लिये  को  विधेयक के  उपबन्धों  को  जानना  अ्रावश्यक  गहे  ।  हमारे

 विचार  निश्चित  ate  हमने  ब्योर ेके  बारे  में  थी  विचार  किया है  जेसे  कि  क्या  पंजीबद्ध  ait  अन्य

 के  लिये  दरें  होनी  विद्वेष  अर  oer  वस्त्रो ंमें  क्या  अन्तर  होना  चाहिये

 और  संग्रह  वितरण  शादी का  क्या  ढंग  होना  चाहिये  हमने इस  विषय  पर  विचार किया  है  atk

 मेर  विचार  से  वर्तमान  प्रयोजन  के  लिये  यह  जानना  स  विधान  का  स्वरूप  क्या  होगा  Aras

 नहीं हं  ।

 मने  एक  माननीय  सदस्य  के  इस  asia  पर  विचार  किया  ह  वि  Ya  विधेयकों  को  सतत

 करनें  की  बजाये  उन  सब  को  एक  ही  में  मिला  दिया  जाये  ।  स्पष्ट  =  कि  इस  से  सुविधा  होगी  ।  एक

 विधान  में  अन च्छ्धद  २६९  के  प्रयोजनों  के  लिये  श्रन्तर्राज्यक  वाणिज्य  कौर  व्यापार  सम्बन्धी  परिभाषा यें

 दी  जा  सकती  हें  पौर  अ्रनच्छेद  २८६  के  खण्ड  (%)  के  प्रयोजनों  के  लिये  इस  विषय  से  सम्बन्ध  रखने

 वाली  परिभाषायें  दी  जा  सकती  हैं  कि  क्या  वस्तुयें  बाहर  जा  रही  हैं  अथवा  क्या  उनका  निर्यात  किया

 जा  रहा हे  ।  हम  wearin  वाणिज्य  तथा  व्यापार में  काम  शायाने  वाली  वस्त्रों  का  उल्लेख  नहीं

 कर  सकते  |  एक  विधान  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  हे  |  इसमें  केवल  प्रारूप  तेयार  करने  स्कोर  सुविधा

 का  ही  प्रदान हैं

 एकरूपता  क  इस  सामान्य प्रत  क  बार  म  म  राज्य  सरकारों  के  विचार  बता  चुका  हू  मर  मरा

 विश्वास
 है

 कि  परिस्थितियां  ऐसी  हो  जायेंगी  कि  राज्यों  को  शुल्क  की  दरें  एक-सी  करनी  पड़ेंगी  क्योंकि

 दया  था सदा  किसी  न  किसी  राज्य  को  शिकायत  ही
 रहती

 है  ।  एक
 माननीय  सदस्य

 ने  एक
 उदाहरण

 लि

 fe  उत्तर  प्रदेश  में
 कुछ  खांचे  वालों  को  हानि  पहुंचती  हूँ  क्योंकि  दिल्‍ली  में  दरें  कुछ  कम

 हैं  ।  सभी  जगह

 ऐसी  ही  बात  है  ।  मझे  इसमें  तनिक  भी  सन्देह  नहीं  कि  क्योंकि  हमको  विश्वास है  इसलिये  विक्रय  कर

 का  अभि नवीकरण  होगा  परन्तु  यह  कार्य  किसी  भावना  अथवा  विक्रय  कर  सम्बन्धी  किसी  सिद्धान्त  कं

 कारण नहीं  होगा  ।

 हम  से  पूछा  जाता  है  कि  विभिन्न  करों  का  आपात  अभिलिखित  करने  के  लिये  कौन-सी  मशीनरी

 है  ।  केन्द्रीय  राजस्व  बोर्ड  हमारा  भ्रामक  विभाग  शौर  रक्षित  बैंक  निरन्तर इसका  अध्ययन  करता  रहता

 करों
 के  श्रापात,का  अध्ययन  हमारे  कराधान

 जांच  आयोग  ने  बड़े  पैमाने पर  किया  हूँ  ।  स्पष्ट ्

 कि  जैसे-जेसे  हमारे  कर  बढ़ते  जायेंगे  हमें  नद  पास  विस्तृत  भ्रांकड़े  रखने  होंगे  ताकि  हम  लोक-सभा  को

 उन  करों  का  औचित्य  बता
 सकें

 ।
 दूसरे  शब्दों  जैसे

 कि  मैंने पहले  एक  दिन  कहा
 था  र

 लोक-सभा



 VITO  संविधान  संशोधन  )  विधेयक  २९  १९५६

 सी०
 डी०  देशमुख |

 को  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  अ्रधिक  ध्यान  रखना  पड़ेगा  कि  श्ररतिरिक्त  कराधान  की  प्रक्रिया से

 किन्हें  हानि  हो  रही  है  ।  इसका  दायित्व वित्त  मंत्रालय  पर  पड़ता है  ।  उस  प्रयोजन  लिये  एकत्र

 किये  गये  प्रांतों  को  हम  सम्पूर्ण  बनाने  का  प्रयत्न  करेंगें  ।  माननीय  सदस्य  जिन  कठिनाइयों

 का  अनुभव  करते  उनका में  ने  स्पष्टीकरण कर  दिया  मैं  प्रस्ताव  लोक-सभा क  समक्ष  प्रस्तुत

 करता हु  ।

 अध्यक्ष  महोदय  में
 संशोधन

 को  पहले  मतदान  के  लिये  लोक-सभा  के  समक्ष  रखूंगा
 |

 pat  बल्लाथरास  :  में  संशोधन  को  वापस  लेने  की  अनुमति  चाहता

 संशोधन  सभा  को  श्रीमती  से  वापस  लिया  गया

 महोदय  :  अरब  मैं
 प्रस्ताव

 को
 मतदान

 के  लिये  सभा  के
 समक्ष  रखूंगा ।  प्रश्न  यह  हैं

 भारत  के  संविधान में  शर  ग्राम  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  संयुक्त  समिति  द्वारा

 प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  किया  जाये  |

 लोक-सभा  में  मत  विभाजन  ।  पक्ष  में  ३४२  तौर  विपक्ष  में  ६  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 महोदय  :  प्रस्ताव  कुल  सदस्यों  के  बहुमत  कौर  उपस्थित  तथा  मत  देने  वाले  सदस्यों

 के  दो-तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  |

 विचार  प्रारम्भ  होगा  |

 खण्ड--  सातवीं  अनुसूची  का  संशोधन

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  में  संशोधन  संख्या  १  ३  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 मैं  भ्र पने नोट  में  यह  बता  चुका हूं  कि  इन  संशोधनों
 का

 आघार
 क्या  हैं

 ।
 मैं  सुबह बता

 रहा था  कि  संविधान के  निर्माता  चाहते  थे  कि  समस्त  देश  में  व्यापार  भ्र  वाणिज्य  समागम

 अबाध  रहे  atc  यह  कि  संविधान  को  कई  भागों  में  विभाजित  किया  गया  है  ।  मैंने  कहा था  कि  इस

 प्रविष्टि को  संविधान  के  भाग  १३  के  उपबन्धों  के  भ्रमित  होना  चाहिये  |  संविधान के  भ्रनच्छेद  ३०  १

 में  लिखा  है  कि  भाग  के  अरन्य  उपबन्धों  के  अधीन  रहते  हुए  भारत  राज्य-क्षेत्र में  सर्वत्र  व्यापार

 वाणिज्य  ar  समागम  होगा  यही  नहीं  भ्रनुच्छेंद  209.0  में
 इसको  प्रभावी

 बनाने
 का

 उपबन्ध है  कि  विधि  द्वारा  ऐसे  प्राधिकारी  की  नियुक्ति  कर  सकेगी  जसा  कि
 वह

 अनुच्चेद ३०१,  ३०२,  FoR  शर  2
 bad  ov  h  प्रयोजनों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  समुचित  समझे

 संविधान के  निर्माताओ ंने  इस  उपबन्ध  को  व्यर्थ  ही  सम्मिलित  नहीं  किया  वरिष्  वे  उसको  sraifiac

 भी  करना  चाहते थे  ।

 के  समस्त  राज्य-क्षेत्र  में  वाणिज्य  प्रौढ़  समागम  प्रदान  शब्दों  का

 उनका  रथ  यही हे  कि  जब  तक  लोकहित  के  लिये  भझ्रावश्यक  न  हो  ।  समस्त  भारत  में

 वाणिज्य  श्र  समागम  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  ।  मैं  इस  पर  भ्रमित  नहीं

 कहना  चाहता
 |

 भारत
 की

 एकता  ऐसे  कानूनों  से  बनाई  रखी  जा  सकती  है
 ।

 जब  तक
 लोग  समस्त

 अंग्रेजी में  ।



 २९  geUs  संविधान  संशोधन  )  विधेयक  ERE

 नगारा Salts,
 देश  को  झपना नहीं  समझते समझता  हूं  कि  समस्त  भारत

 में

 अबाध  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  इस  सम्बन्ध में  मेरा  ध्यान  भ्रनुच्छेद  ३०४  कौर  की  कौर

 आकर्षित  कराया
 ।

 मैं  भी
 उनका

 ध्यान  अनुच्छेद  ३०६  की  कौर
 आकर्षित

 करना  चाहूंगा ।  जिसमें

 भाग
 ख॒  के  राज्यों  में  करों  का  उल्लेख  है  |  भ्रनुल्छेद  ३०४  के  उपखण्ड  में  भी  राज्य  द्वारा

 ae  के  करारोपण पर  एक  अन्य  प्रतिबन्ध का  संकेत  हैं  ।  इसलिये  यही  एक  प्रतिबन्ध नहीं  है  जिसकी

 कल्पना  यह  भाग  करता  है  ।  परन्तु  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  यह  एक  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  हैं  ।  अनुच्छेद

 ३०४
 से

 भी
 यही  सिद्ध  होगा  कि  करारोपण  को  एक  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  माना  गया  है

 ।
 यह  ्

 सही  है  कि  भ्रनुच्छेद  ३०४  में  एक  ऐसा  कर  है  जो  भेदभाव  की  प्रकृति  का  यदि  इस

 प्रकार  का  कर  एक  प्रतिबन्ध  है  तो  प्रत्येक  अरन्य  प्रकार का  कर  भी  प्रतिबन्ध समझा  जायेगा  यदि वह  दिये

 हुए  मापदण्ड  को  सन्तुष्ट  नहीं  करता
 |

 अनुच्छेद  ३०१  में  यह  स्पष्ट  है  कि  संसद्‌  तभी  कोई  प्रतिबन्ध

 लगा  सकती  है  जब  वह  लोकहित  में  हो  ।  मैँ  यह  नहीं  कहता  कि  यह  विधेयक  लाना  लोकहित में  नहीं

 मैं
 स्वयं

 उसे  लोकहित का  समझता  हूं  ।  मैं  चाहता हूं  कि  विधेयक में  यह  लिखा  जाना  चाहिये कि

 ऐसा  लोकहित  में  किया जा  रहा  है  ।  मेरा  निवेदन  हैं  कि  ऐसे  प्रत्येक  विधान में  भाग  १३  को  लागू

 बनाना  है
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  sa  wet  पर  सरकार मुझ  से  सहमत  होगी
 कि

 भाग  १३  लागू

 होता  यदि  ऐसा  है  तो  मैं  जो  निवेदन  कर  रहा हूं  वह  श्रन्तनिहित  को  स्पष्ट  बनाना हैं  ।  हमें

 ऐसे  प्रत्येक  विधेयक  में  यह  देखना  चाहिये  कि  वह  लोकहित  के  लिये  झ्रावव्यक हो  ।  जहां  तक राज्यों का

 सम्बन्ध  वे  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  से  उचित  प्रतिबन्ध  लगा  सकते  अन्यथा  नहीं
 ।

 यदि  ऐसा xa से  ३
 होते  संविधान ने  ऐसे  परिवारों  का  उपबन्ध  पहले  ही  कर  दिया  है  जैसे  हम  चाहते

 |
 यदि  यह  निर्वचन

 सही  है  तो  वित्त  मंत्री  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  वह  सर्वथा  ठीक  है  ।  वह  राज्यों से  भी  कह  सकते हैं  कि  वे

 बिना  केन्द्रीय  सरकार  की  पनमती  के  कानून  नहीं  बना  सकते  ।  ऐसे  परिमाण  मौजूद हैं  ।  इसलिये  मेरा

 निवेदन  है  कि  इन  संशोधनों  को  स्वीकार  कर  लिया  जाय  क्योंकि  उनमें  कोई  आपत्तिजनक  चीज  नहीं है  ।

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  मैं  इस  सम्बन्ध में  पहले ही  कुछ  कह  चुका  हुं
 ।

 मैं  मानता  हूं  कि  हमारा

 दृष्टिकोण  यह  है  कि  संविधान  का  संशोधन  करते  समय  यह  निर्दिष्ट  करना  झ्रावश्यक नहीं  हैं  कि  उस  पर

 संविधान  का  कोई  खास  भाग  खास  तौर  से  लागू  होता  है  |  यह  कहना  आवश्यक  नहीं  है  कि  किसी  सूची

 की  कोई  खास  प्रविष्टि  द्रमुक  भाग  के  अधीन  है  क्योंकि
 जब  कभी  पाठ

 में  इसकी  भ्र पे क्षा  होगी  वह

 ग्रीन  रहेगी  ही  चाहें  हम  उसे  कहें या  नहीं  ।  प्रविष्टि  संख्या  ४२,  श्रन्तररज्यीय

 व्यापार और  वाणिज्य  को  ले  लीजिये  ।  वहां भी  मैं  कहूंगा कि  वहू  लग  १३  के  अधीन है
 |  इस  कारण

 में  यह  प्रविष्टि  arate  नहीं  समझता  |

 दूसरी  बात  छोटी  सी  है  कि  इस  भाग  ate  करते  समय  कोई  व्यक्ति  करारोपण  का
 निर्देश

 उस  सीमा तक  ही  करेगा  जहां  तक  ०५ झन च्छंद  ३०४  टक्कर  अनुच्छेद  ३०६
 में

 जैसा  कि  माननीय

 सदस्य  ने  संकेत  उसका  निर्देश  है  ।  मैं  यह  तो  नहीं  कहूंगा
 कि

 ऐसी  स्थिति

 उत्पन्न नहीं  होगी  जब  किसी  अन्य  प्रकार  के  करारोपण  प्रथ  इसके  अन्य  भाग  का  उल्लंघन  नहों  |  इस

 मामले
 में  उनके  साथ  सहमत  होना  आवश्यक  नहीं  परन्तु  फिर भी  मेरा  यह  मत  है

 प्रौर  मेरे  कानून

 सलाहकारों  ने  यह  सलाह  दी  है  कि  इसका  निर्दिष्ट  उल्लेख  श्रावक  नहीं  है  1  इसलिये  मैं
 माननीय  सदस्य

 से
 भ्रनुरोध  करूंगा  कि  ag  अपने  संशोधन  वापिस ले  लें  ।.

 मूल  अग्रेजी  में
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 पंडित  ठाकर  दास  भागने
 :

 मैं  भ्र पने  संशोधन  वापस  लेना  चाहता  हूं
 ।

 संशोधन  सभा  की  अनुमति  वापिस  लिये  गये  ।

 महोदय
 :

 खण्ड  २  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  मैं  समस्त  खण्डों पर  एक
 साथ  ही

 मत्तदान  लूंगा  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  अन्यथा  इच्छा  न  प्रकट  करें  ।  खण्ड २  पर  मतदान  प्रभी

 रुका  रहेंगा  प्रौढ़  हम  खण्ड  ३  को लेंगे |

 खण्ड
 ३--  २६९  का

 ठाकुर  दास  भागंव  :  मेरे दो  संशोधन हैं  संख्या  ४  शर  XI  परन्तु  मैं  उन्हें  रखना  नहीं

 चाहता  ।

 महोदय
 :  अन्य  कोई  संशोधन  इस  खण्ड  में  नहीं  है  ।  इस  पर  मतदान  रुका

 रहेगा  प्रौर  हम  खण्ड
 ४

 लेंगे  |

 खण्ड  ¥—— (MTTHa  २८६  का  संशोधन )

 पंडित  ठाकर  दास  भार्गव
 मैं

 ०५  संशोधन  संख्या
 ७,

 &  १०,  ११, १२
 व  १३  प्रस्तुत

 करता  2 नज  ।

 pat  साधन  गुप्त  )
 मैं  संख्या  ८  का  प्रस्ताव  करता  I

 pat  शुनधुनवाला :
 में

 संशोधन  संख्या  १७  तथा  १९  का  प्रस्ताव करता  हूं
 ।

 1श्रध्यक्ष सहोदय : अ्रब ये महोदय  :  अरब  ये  सभी  संशोधन  सभा  के  सामने  हैं
 ।

 ठाकर  दास  भागने  :  मैं  इस  समय  इंन  संशोधनों के  बारे  में  कुछ
 न

 कहता  ५ 1 साधन

 संख्या  ७
 के  सम्बन्ध  में  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 वित्त  मंत्री  जी  ने  हमें  बताया  है  कि  वहू  कराधान  जांच  aa के  प्रतिवेदन  को  क्यों  स्वीकर

 कर  रहे  हैं  उन्होंने  बताया है  कि  वह  कोई
 सौदाबाजी  नहीं कर  रहे  faq  कोई  ऐसा

 निर्णय

 करना  चाहते  हैं  जो  कि  सारे देश  के  लिये  हितकर  सिद्ध  हो  ।  इसके  बारे  में  मेरा  उनसे  यही  निवेदन

 ह ैकि  वह  देश  के  किसी
 भी  भाग

 में
 जाकर  वहां  की  जनता

 की  राय  पूछें  ।  उनमें से  FEE  प्रतिशत

 जनता  की  वही  राय  होगी
 जो  कि  मेरी राय  है  ।  इससे  पहले  मैं  सदा  यही  विचार  करता  था  कि  जीवन

 की  wearers  seq पर  कद  नहीं  लगना  परन्तु  अब  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  तथा

 अन्य  प्रकार
 की  परिस्थितियों  को  दृष्टि में  रखते  हुए  यह  आवश्यक  प्रतीत  होता  है  कि  जब  तक  मध्यम

 वर्ग के  लोगों  पर  भी  कर  न  लगाया  जायेगा  तब  तक  योजना  को  सफल न  बनाया जा  सकेगा  ।  इसीलिये

 मेरा  यह  निवेदन  हैं  कि  उसमें  (essential)  दाऊद  रखने  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं  हैं
 ।  संशोधन  संख्या  ७  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विषय  को  दो  भागों  में

 विभक्त  कर  दिया  जाये
 ।

 वर्तमान  संशोधन  उसका  भाग  बना  दिया
 जाये

 और  मेरा  संशोधन  उसका

 भाग  बना  दिया  जाये  ।

 मैं  समझता हूं  कि  प्रस्तावित  संशोधन के  द्वारा  संसद्‌ से एतत्सम्बन्वी से  तत्सम्बन्धी  सभी  झ्र धि कार  ले  सिये

 जायेंगे  ।  श्री
 मेरे  इस  संशोधन  के  मैं  समझता

 कि  राज्यों द्वारा  लगाये  जाने  वाले  सभी  करों

 fe  त्र  भगा जी  में  ।
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 पर  चष्ध  का
 नियन्त्रण  रहेंगा

 ।
 श्री  ष्  तथा  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्यों

 द्वारा  लगायें
 जाने  वालें

 करों पर  पूरा  अधिकार होगा  ।

 जहां  तक  प्राय  मामलों  का  सम्बन्ध  मैँ  नहीं  चाहता कि  राज्यों  की  स्वतन्त्रता छीन  ली  जाये  ।

 मैं  यह  श्रव्य  चाहता  हूं  कि  कराधान  के  सम्बन्ध  में  सभी  राज्यों  में  एक  समानता  हो
 ।

 यदि  सारा

 भारत एक  है  कौर  सभी  राज्य  भारत  के  ही  तो  मेरा  यही  निवेदन हैं  कि  सभी  राज्यों में  कराधान

 के
 बारे  में  एक  समानता  हो  और  जीवन  की  भ्रत्यावश्यक  वस्तुओं  पर  कर  न  लगाया  जाये  ।

 यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  सभी  राज्यों  में  एक  पारस्परिक  होड़-सी  पैदा  हो  जैसी

 कि
 इस  समय  पंजाब  दिल्‍ली में  हो  रही  है  ।  यह  शभ्रावइ्यक है  कि  सभी  राज्यों  में  इस

 बारे

 में  समन्वय  रखा  जाये  ।  यह  समन्वय  तथा  समानता  केन्द्रीय सरकार  ही  उत्पन्न कर  सकती  है  ।  अतः  मैं

 समझता हुं  कि
 जनता

 के  मौलिक  अधिकारों  तथा  जनता के  हितों  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  यह

 आवश्यक है  कि  इस  सम्बन्ध  में  समस्त  अधिकार  केन्द्रीय  सरकार  के  हाथ  में  हों  ।  राज्य  सरकारों को

 इस  बात  का  भय  नहीं  होना  चाहिये  कि  केन्द्रीय  सरकार  उनके  साथ  भ्र न्याय  करेगी  ।  मैं  समझता हूं  कि

 केन्द्रीय सरकार  ही  समस्त  राज्यों  में  एक  सच्चा  तथा  न्यायपूर्ण  समन्वय  उत्पन्न  कर  सकेंगी
 ।

 बिना  किसी  प्रकार  के  समन्वय  के  सभी  राज्य  झ्र पनी  मनमानी  करते  रहेंगे  ।  मैं  समझ

 नहीं सका  कि  इसमें  क्या  तक  है  कि  पंजाब  से  बम्बई  जाने  वाली  रुई  पर  कर  परन्तु  बम्बई
 से

 बाहर  जाने  वाले  मोटे  कपड़े पर  कोई  कर  न  लगेगा  ।  मैं  चाहता हूं  कि  इस  प्रकार के  भेदभाव  को

 दूर  कर  देश  के  सभी  राज्यों  के  लिये एक  समान  नीति  बनायी  जाये

 सभा  से  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  सारे  खण्ड  को  दो  भागों  में  बांट  दिया  जाये  ale  एतत्सम्बन्धी

 इन  संशोधनों  को  स्वीकार  कर  लिया जाये  ।  ये  संशोधन  खण्ड में  कोई  भारी  उथल-पुथल  नहीं  कर

 देंगे  ।

 यदि ये  इसी  समय  स्वीकार  न  भी  किये  जा  तो  भी  यदि  वित्त  मंत्री  जी  हमें  यह  श्रीनिवासन  दे

 दें  कि  इन  सभी  बातों  पर  अच्छी  प्रकार
 से

 विचार
 किया

 तो  मैँ
 समझता  हूं  कि  इस  विधेयक

 से  हमें  बहुत  कुछ  लाभ  हो  सकेगा  ।

 भी  झुनझुनवाला  :  जब  मैं  जनरल  डिस्कशन  चर्चा  )  के  समय  बोला  था  तो  मैंने

 इन  दोनों  बातों
 के

 बारे
 में  कहा था  ।  मैं  चाहता  हू ंकि  इसमें  01  essential  requirements

 of  lifeਂ
 जीवन  की  अत्यावश्यक  यह  रहना  चाहिये

 ।  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने

 कहा  है  कि
 वह  आवासन  तो  नहीं  दे  सकते  परन्तु  हो  सकता  है

 कि
 जब  बिल

 दावे
 तो

 उसमें  फूडग्रेन्स

 )  श्र  कुछ  दूसरी  भ्रावश्यक  चीजें  शामिल  की  जायें  ।  इसलिये  मेरी  उनसे  प्रार्थना हैं  कि

 वे  मेरे  भ्रमेंडमेंट  )  नम्बर  १७  को  स्वीकार  कर  लें

 मैंने  अपने
 भ्रमेंडमेंट  नम्बर  १९  में  कहा  है  कि  इलाज  ३  सेक्शन  २८६  को

 क्यों  हटा  दिया  गया  हैं
 ।

 उसे  रखा  जाना  इसमें  तो  उन  लोगों  को  कया  आपत्ति  हो  सकती  है

 कि  वे  लोग  कानून  बनायें  उसे  प्रेसीडेंट की  रजामन्दी  की  जरूरत हो  ।  भ्र भी तक  जब  भी  aaa

 हुई  है  श्र  स्टेट  वालों  ने  कानून  बनाये  हैं  राष्ट्रपति
 की

 रजामन्दी  ली  गयी  है  कौर वह  दी
 गयी

 है  ।
 प्रभी  जो  प्रदेश  में  लॉ  बना  दिया  गया  है  कौर  areas  चीजों  पर  कर  लगा  दिया  गया  है

 जिससे
 वहां  बड़ा

 भारी  भ्रान्दोलन
 हो  रहा  है  ।  यदि  ऐसे

 मामलों
 में

 प्रेसीडेंट  के  हाथ में
 रजामन्दी

 रहे  तो  स्टेट  वालों  पर  एक  AP  रहेगा  ate  जो  चीज  इन्साफ  की  होगी  कौर  ठीक  होगी  वह  मंजूर

 स्की  जायेंगी ।  इसलिये  मेरी  राय  है  कि  इस  इलाज  को  रखना  चाहिये  ।
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 fat  साधन  ma  :  मेंने  खण्ड ४  के  बारे  में  संशोधन  ८ प्रस्तुत  किया है  |  मं  इस  सम्बन्ध  म

 पंडित  ठाकुरदास  भार्गव
 के  दृष्टिकोण से  सहमत  नहीं  हूं  ।  वह  कराधान  शादी  के  बारे

 म
 सारे  देश

 क

 लिये एक  समान  नीति  लाग  करने  के  पक्ष  में  हैं  ।  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  संघवाद का  सिद्धान्त

 जिस  पर  हमारा  संविधान  आधारित  इस  प्रकार  का  है  कि  देश  के  भिन्न  भागों  के  लिये  भिन्न
 प्रकार

 का  प्रशासन  कौर  अलग  विधियां  होंगी  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  भेदभाव  का  प्रदान भी  उठाया है  ।  इस  प्रकार  की  विधि  अमरीका  में
 भी

 पाई  जाती  है
 ।

 यह  होते  हुए भी  विभिन्न  राज्यों  के  मध्य  कौर  विविध  राज्यों  क अ्न्तगत  अनक

 प्रकार  के  स्थानीय  उपबन्धों  में  विविधता  के  रहते  हुए  भी  उसे  संविधान
 का

 उल्लंघन  नहीं  समझा  जाता
 ar  सभी  विधियों  की  रक्षा  की  जाती  हैं  ।

 देश  के  प्रशासन  की  सुविधा  के  लिये  विभिन्न  भागों  को  अलग  रखने  के  कारण  ag  श्रनिवाय

 है  कि  उनकी  विधियों  तथा  करों में  भी  अन्तर होगा  ।  प्रत्येक  राज्य  के  कर  उस  राज्य  विशेष  के  संसाधनों

 के  ऊपर  निर्भर  रहते  किसी  राज्य में  विकास  हो  जाने  के  कारण  झ्र धिक  कर  लगाये  जा  सकत ह

 तो  किसी  में  कम  ।  राज्यों  में  सामान  करारोपण  के  लिये  यहां  जोर  देने  का  कोई
 अर्थ

 नहीं है

 पंडित  ठाकुरदास
 भागे  ने  जो  कुछ

 कहा  उस  पर  मुझे  यहीं  आपत्ति है  ।  किन्तु  जहां  तक

 सारभूत  पदार्थों
 का  सम्बन्ध  उनके  तक  में  कुछ  शक्ति  है  ।  उनका  कहना  ठीक  हैं

 कि  सारभूत  पदार्थों

 पर  करारोपण  में  समानता  होना  इसलिये  atc भी  ग्रावश्यक  है  कि  ऐसा  न  होने  से  विभिन्न  भागों  से

 विशेषकर  पड़ोसी  राज्यों से  माल  चोरी-छिपे  लाया  लेजाया  जा  सकेगा  ।  इसका  देश  की  श्रेय-व्यवस्था

 पर  बरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  करारोपण  के  सम्बन्ध  में  समानता  शादी  लाने  के  लिये  संसद  को  कुछ

 शक्ति  देना  वांछनीय  है  ।  इसी  प्रकार  श्रन्तर्राज्यिक  व्यापार  wear  वाणिज्य  वाले  विशेष  महत्वपूर्ण

 पदाथ  के  बार  भी  कुछ  न  कछ  समानता  लाना  ग्रावश्यक  ह  |

 इस  दृष्टि  से  masse  २८६  में  जो  नया  खण्ड  ३  प्रस्तावित  किया  गया  उससे  पूराने  खण्ड

 में  सुधार हो  जाता  है  ।  कराने  खण्ड  ३  में  यह  सब  से  बड़ी  कमी  थी  कि  जब  कभी  इस  प्रकार की  कोई

 विधि  राज्य  सरकार द्वारा  बनाई  जायेगी  तो  उसके  लिये  राष्टपति watt  केन्द्रीय  सरकार  की

 aay  होगी  ।  ऐसी  विधि  के  बारे  में  यह  पता  लगाना  कठिन  था  कि  किसी  निधि  पर  अपनी  भ्र नुम ति देने

 में  केन्द्रीय  सरकार  किस  सिद्धान्त  का  पालन  करती  है  ।  इससे  एक  लाभ  यह  होगा कि  wa  राज्यों

 को ही  दरों  का निर्णय प्राणी  करना  होगा  ate  केन्द्रीय  सरकार की  शभ्रनमति की  प्रतीक्षा  नहीं  करनी

 पड़ेगी  |
 इस  प्रकार  खण्ड  ३  के  द्वारा  वास्तव  में  सुधार  शुभ्रा  है  ।  किन्तु  मेरे  विचार  से  यदि  समुदाय

 क

 लिये  साबित  पदाथ  इसमें  सम्मिलित  कर  लिये  जायें  तो  अच्छा होगा  ।  इसी  कारण मैंने  संशोधन  संख्या

 ८  का  सुझाव  दिया  था  ।

 ऐसे  पदार्थों  पर  बिक्री  कर  यदि  लगाना  हो  तो  बड़ी  सावधानी  से  लगाना  चाहिये  क्योंकि

 कई  बार  गरीबों  पर  इसका  बहुत  भार  पड़ता  है  जिससे  जनता  का  जीवन-स्तर गिर  जाता है  ।  यदि

 जीवनोपयोगी  वस्त्र '्थफे  पर  कर  लगा  दिया  जाता  हैं  तो  उनका  जो  पहलें से  ही  गिरा  हुमा

 are  भी  गिर  जायेगा  ।  यदि  कर  लगाना  भी  हो  तो  किन्हीं  सिद्धान्तों  के  आधार पर  लगाना  चाहिये

 जिससे  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  के  बीच  चोरी-छिपे  उन  पदार्थों को  लाया  कौर  लेजाया  न  जा  सके  |

 इससे  जनता  को  भी
 कष्ट

 उठाना  पड़ेगा  ।  मैं  सिफारिश  करता  हूं  कि  मेरा  संशोधन  स्वीकार
 किया

 जाये
 |

 मूल  ait  में  ।.
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 भ्रिथ्यक्ष  महोदय  अरब  मैं  संशोधनों  को  मतदान  के  लिये  रखूंगा  ।  सर्वप्रथम  मैं  पंडित

 दास  भार्गव  के  संशोधनों  को  लंगा  1

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ७,  &  १०,  ११,  १२  शौर  १३  मतदान  के  लिये  रखे

 गये
 जो  स्वीकृत  हुए ।

 महोदय  श्री  झुनझुनवाला  के  संशोधन  संख्या  १७  भर  १९  हैं  ।  क्या  माननीय  सदस्य

 उन्हें  सभा  के  मतदान  के  लियें  रखवाना  चाहते  हैं
 ?

 झुनझुनवाला  :  मैं  उन्हें  वापस  लेना  चाहूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय सदस्य  को  अ्रपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिये  सभा  की

 manta  है  ?

 कछ  माननीय  सदस्य  al  |

 manta  से  वापस  लिये  गये  । सभा  सुलत  से

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ८  प्रस्तुत  feat  गया  जो  स्वीकृत  |

 श्रिया  महोदय  :  श्री में  सभी  खण्डों को  एक  साथ  मतदान  के  लिये  रखूंगा  ।

 प्रशन यह  है

 खण्ड  २,  ३  oie  ४  विधेयक  के  रंग  बनें  ।”

 पंडित ठाकर  दास  भागने  :  झ्रधघिनियमन
 सूत्र  श्र  नाम  के  बारे  में  क्या  ?

 ध्रिध्यक्ष  महोदय  उसके  लिये  केवल  बहुमत  चाहिये  ।

 श्री
 साधन  गुप्त  :

 नाम
 में

 संशोधन
 होना  चाहिये

 ।  इसका  नाम  संविधान  संशोधन  )

 विधेयक  होना  चाहिये  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  at

 मैं  खण्ड  २  ,  ३  कौर ४  रखूंगा  जिसक  लिये  विशेष  बहुमत  की  आवश्यकता  होती  है  ।  खण्ड  १  के

 लिये
 विशेष  की  आवश्यकता  मैं  खण्ड १  को  श्रलग से  रखूंगा  ।

 श्ररन यह हैं यह  है

 3

 खण्ड  २,  ३  श्र  ४  विधेयक  के  वर्ग  बनें  14.0

 सभा  में  मत  विभाजन*  पक्ष  में  ३२८  विपक्ष में  २  मत  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 परिचय  महोदय
 :

 यह  प्रस्ताव सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से
 तथा  उपस्थित

 मतदान  करने  वाले  सदस्यों
 की

 दो  तिहाई  से  अन्यून  बहुमत  से  स्वीकृत  हुमा  है  ।

 डाट
 खण्ड  २,  ३  कौर  ४  विधेयक

 में  जोड़  दिये  गये
 ।
 eee

 मूल थ  अंग्रेजी
 में  ।

 ‘AN

 *इस  मत  विभाजन
 का

 परिणाम
 खण्ड  २,  ३  कौर

 ४
 पर  अलग-अलग लागू  होता है  ।
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 खण्ड  १--

 श्री  सो०  डी०  देशमुख  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  ३  में  Amendmentਂ  ]  के  स्थान

 पर  Amendmentਂ
 [  संशोधन'' |  ]  रखा  जाये  ।

 मुझे  परामर्श  दिया  गया  है  कि  पारित  किया  जानें  वास्तव यह  छठा  विधेयक  होगा
 |

 छान  बीन  करने  से  यह  दसवां  न  होकर  छठा  होना  चाहिये '

 महोदय  :  यह  है  :

 में
 ~

 पृष्ठ  १,  पंक्ति ३
 Amendmentਂ

 [  संशोधन  ]
 के  स्थान  पर

 Amendmentਂ
 [  ]  रखा  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है

 खण्ड  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  बने  ी

 खण्ड  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 श्रिया  महोदय  प्रदान यह  है  :

 अधिनियमन  सूत्र  शर  नाम  विधेयक  क  बनें  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 अधिनियमन  सुत्र  शौर  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।

 poet  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं

 विधेयक  संबोधित  रूप  में  पारित  किया  जायें  ।'

 सभा में  मत  विभाजन  gat  ।  पक्ष में  ३३३  विपक्ष  में  २  सत ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 महोदय  :  यह  प्रस्ताव  सभा
 की

 समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  उपस्थित

 और  मतदान  करने  वाले  सदस्यों  की
 दो-तिहाई

 से  अन्यून  बहुमत  से  पारित  gars  |
 ।  संशोधित

 रूप  पारित  होता  है
 ।

 wast  में  ।
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 निवारक  निरोध  अ्रधिनियम  की  कार्यान्वित  के  बारे  में  प्रस्ताव

 मंत्री  जो०  बी०  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 निवारक  निरोध  ReYo  की  ३०  PEUs  से  ३१  मान

 ae G4  तक  की  कार्यान्वित  सम्बन्धी  सांख्यिकी  पर  विचार  किया  जाये  |

 HAA सभा  के  सम्मख  रखा  गया  प्रस्ताव  बड़ा  सीधा-सादा है  ।  इसमें  नीति  सम्बन्धी  कोई

 वड़ा  भ्रन्तग्रस्त  नहीं हैं  ।  मुझे  सभा  के  सम्मुख कुछ  तथ्य  रखने  का  भ्र वसर  दिया  गया  हैं  जिनहें

 सभा  समय-समय पर  मुझ  से  चाहा  करती  थी  ।  मैं  केवल सभा  के  आदेशों  का  पालन  करता  रहता

 मुझे  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  में  हर्ष  होता  है  क्योंकि  मुझे  काफी  समय से  इसके  लिये  प्रतीक्षा  करनी  पड़ी

 थी
 ।  कई  बार  मुझे  इसके  लिये  निराश  होना  पड़ा  किन्तु  भ्रन्ततोगत्वा  वह  अवसर  करा  ही  गया

 प्रौढ़  में  प्राशि  करता  हूं  कि  मैंने  जो  जानकारी  दी  है  उससे  माननीय  सदस्य  सन्तुष्ट  होंगे
 ।

 यहां  तक

 कि  श्री  कामत  को भी  इस  पर  कोई  न  होगी  ।  )

 श्री  कामत  धीर-धीरे इस  जान  AT

 जी०  बी०  पन्त  :  जहां  तक  निवारक  निरोध  के  सिद्धान्त  का  सम्बन्ध  संविधान

 द्वारा  मान्यता मिली  हुई  हैं  ।  निवारक  निरोध के
 विनियमन

 के
 लिये  उसमें जो  नियन्त्रण  कौर

 निर्धन  निर्घारित किये  गये  हैं  उनकी  विशद  व्याख्या  निवारक  निरोध  शझ्रधिनियम में  की  गई  है  जो

 ae Gs  में  पारित  किया  गया  था  ।  यह  मामला  सभा  के  सम्मख  ०९५  बार  रखा  जा  चका  हैं  ।  मैं  समझता

 हूं  किपांच  बार  से  प्रतीक  इस  विषय  पर  परी  चर्चा  की  जा  चकी  है  ।  पहले  तो  जब  संविधान  पारित

 हम्ना था  तब  चर्चा हुई  उसके  न्  संशोधन  रखने  के  समय  तब  जब  मूल  अधिनियम समय समय

 समय  पर  बढ़ाया गया  ।  पिछली बार  १९५४  में  इस  पर  चर्चा  हुई  थी  जब  कि  इसका  समय  तीन

 aq  बढ़ा  दिया  गया  था  ।  जेसा  कि  माननीय सदस्य  जानते निवारक  निरोध  के  सिद्धान्त  को  लाग

 करने के  लिये  जिन  दस्तों  की  ग्रावइ्यकता होती  उन्हें  संसद्‌  ने  बड़ी  सावधानी से  रखा  है  ।  सभी  जिलों

 में  जिला  पदाधिकारियों  द्वारा  निरोध  के  लिये  आदेश  दिया  जा  सकता  किन्तु  कलकत्ता  और

 हैदराबाद जैसे  बड़े-बड़े  नगरों  में  पुलिस  के  aaa  को  यह  प्राधिकार  दिया  गया  था  किन्तु  उन्हें  पांच

 दिनों  के  भीतर  निरोध  के  कारण  बताने  पड़ते  थे  जब  तक  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  १२  दिनों के  भीतर

 उस  ७५  का  अनुसमर्थन  न  कर  दिया  जाये  तब  तक  उसे  व्यतीत  जाता  था  ।  तत्पश्चात

 सरकार को  स्वयं  ३०  दिनों  के  भीतर  परामर्शदात्री  निकाय को  उसका  निर्देश  करना  पड़ता  था  कौर

 कंवल  परामशंदात्री
 निकाय  की  सहमति से  ही  १२  मास  से  श्रधिव  काल

 के
 लिये  निरोध  की  aaa

 नहीं  की  जा  सकती  थी
 ।  परामशंदात्री  परिषद्‌  में  तीन  व्यक्ति  होते  हैं  salt  वे  जो

 उच्च-न्यायालय  के  न्यायाधीश हैं  रह  चुक  हैं  भ्रमणा  जिन्हें  इस  कार्य  के  लिये  wee  प्राप्त  है  ।  बोलें

 का  सभापति  दोनों  में  से  प्रत्येक  दशा  में  उच्च-न्यायालय का  स्थानापन्न  अथवा  wae  न्यायाधीश

 होगा  ।
 व्यक्ति  की  स्वतन्त्रता  की  रक्षा  के  लिये  उचित  सावधानी  बरती  गई  थी

 ।

 यह  ठीक  है  कि  ऐसी
 सावधानी  बरती  जानी  चाहिये थी  ।  हम  सब

 इस
 बात  के  इच्छुक  हैं  कि

 कार्य  कौर  सीधा के  बारे  केवल  जब  तक  कि  वह  उचित  सीमा  को  लांघ  कर  अधिकाधिक
 अथवा  जनसमुदाय  की  स्वतन्त्रता  में  हस्तक्षेप  न  करने

 दी  जानी  चाहिये  ।  कंवल  तभी  प्रत्येक

 नागरिक  उन  मूल  अधिकारों  का  उपयोग कर  सकेगा  जो  संविधान  द्वारा  इस  देश के  सभी
 भी  व्यक्तियों

 मूल  प्रंग्रेजी  में  |



 C2SSG  निवारक  निरोध  अधिनियम  की  २९  १९५६

 र्यान्विति  के  बारें  में  प्रस्ताव

 [  पंडित  जी०  बी०  पन्त

 को  दिये  गये  हैं  ।  इसी  भावना  से  कौर  इस  सभा  द्वारा  सहमत  सिद्धान्तों  को  ध्यान  रखत  हुए

 अधिनियम  लाग  किया  गया  है  ।

 मुझे  किमी  घटना  विशेष  का  उल्लेख  करने  की  आवश्यकता  नहीं है  ।  हाल  ही
 में  खड़गपुर  में

 हुई

 zara  पर  यहां  कल  चर्चा  हई  थी  ।

 श्री  फीरोज  गांधी  (  जिला  प्रतापगढ़--पद्चिम  व  जिला  राय  बरेली--पूर्व  कॉल

 में  उसमे  भी  गम्भीर  घटना  घटी  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ  सिह  बनारस--मध्य  वहां  चार  व्यक्ति  मर  कौर  घायल  हुए  |

 पंडित  जी०  बी०  पन्त  वहां  कौर  भी  ate  भयानक  हिसात्मक  काय  हुए  ।

 आंकड़ों  की  जांच  करते  समय  कौर  उस  दायित्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जो  इस  देश  के  लोगों

 संविधान के  प्रति  हमें  किसी  भी  वक्तव्य  से  सावधान  रहना  चाहिये  जिस  से  र  भ्रमित  ऐसी

 भावना  उत्पन्न  हो  जो  विदेशी  हो  ate  जो  अराज  कुछ  भागों  में  फैल  गई  है  ।  मैं  वैयक्तिक  मामलों  पर

 वाद-विवाद  नहों  जसा  कि  मैं  कह  चुका  हुं  ।

 १९५४  को  इस  महान  देश  इस  संघ  के  प्रत्येक  राज्य  को  १३२  से  अधिक

 व्यक्ति  निरुद्ध  नहीं  हुए  ।

 शनी  एम०  एस०  गुरुपादसवासी  जब  संख्या  इतनी  कम  है  तो  फिर  इस  अधिनियम

 ऑ्रावस्यकता  क्या  हैं
 ?

 पंडित  जो०  बी०  पन्त  :  यह  संख्या  कम  किन्तु इस  बात  की  सावधानी  रखी गई

 थी  कि  किसी  भी  ऐसे  व्यक्ति का  निरोध  न  किया  जाये  जिसका  निरोध  करने  के  लिये  पर्याप्त  कारण

 नहीं है  ।  मत  १३२  से  भ्रमित  यह  संख्या  नहीं  है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  को  इस  बात से
 यदि  सदमा

 नहीं  पहुंचा तो  निराशा  wary हुई  हं कि  अधिकारियों  ने  इतनी  सावधानी से  काम  लिया
 ।  १

 १९४५५ को  यह  संख्या  १२३  से  अधिक नहीं  यह  संख्या १  प्रक्तूब र. ्  Cyr  से  कुछ  कम  थी
 |

 को  यह  संख्या १३१  हो  गई  ।

 ma  मैं  माननीय
 सदस्यों

 को  बताना
 चाहूंगा

 कि  १  अक्तूबर  ,
 2euy  से  प्रारम्भ होने  वाले

 शौर  ३०  १९५५
 के

 अन्त
 तक  ३२४  व्यक्तियों  का  निरोध  किया गया

 |  जैसा कि  माननीय

 सदस्यों  को  विदित  निरोध  एक  वर्ष  से  अधिक  काल  के  लिये  नहीं  किया  जां
 सकता  कौर

 निवारक
 निरोध  af  afro  की  दास  (३)  में  वर्णित  किन्हीं  कारणों  पर  राकेश  जारी  किये  जा  सकते

 भारत  की  सुरक्षा  अथवा  सम्भरण  कौर  सेवाओं  के  लिये
 नियमों  की  उन्नति  जारी  रखने  के  लिये

 शांति  झर  व्यवस्था  बनाये  रखना  भी  उसका  कारण  ही
 सकता  है  ।  इन  सब  श्रेणियों  देखत ेहुए

 इन  वर्षों  जैसा  कि  मैं  विशेष  दिनों  पर  बता  चुका  हूं  कुल  इतने  ही  व्यक्ति  निरुद्ध  किये  गये

 गत  वर्ष  की  पिछली  तिमाही  के  तीन  महीनों  के  दौरान में  ६४  व्यक्तियों  को  नजरबंद  किया

 खासतौर और  ५६  व्यक्तियों  को  विमुक्त  किया  गया
 ।  इस

 वर्ष  की  प्रथम  तिमाही
 में  १६०  व्यक्तियों  को

 नज़र बन्द  किया  गया  था  कौर  €६ ८ व्यक्तियों  विमुक्त
 किया  गया  ।.

 ,  पिछले  वर्षों  के  को  आप  देखें  ।  at  में  १०,९  ६  ३.  व्यक्तियों  -  नज़र बन्द  गया

 qs  99,  8ER  की  अपेक्षा  ९ किं
 गये  के  झ्रांकड़े

 ५
 प्रतिदिन  भी  नहीं  et  इसमें लाए  था

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 कार्यान्वित  के  बारे  में  प्रस्ताव

 काफी  कमी  १९४५१  में  नज़र बन्द  किये  गये  व्यक्तियों की  संख्या  २  १६  रह गई  जब

 कि  Rays  में  उनकी  संख्या  १,११६  रह  गई  थी  ।  इन  आंकड़ों से प्रापको से  श्रमिकों  यह  पता  चल  जायगा  कि  प्रगति

 ठीक  हो  रही  हैं  ।  समय  की  प्रगति  के  साथ-साथ  नज़र बन्द  व्यक्तियों  की  संख्या  कम  हो  रही  हैं  ।

 PEYR-Y3  में  उनकी  संख्या  ७३६  थी  ।  प्रतिवर्ष  कुछ
 न

 कुछ  सुधार  हो  रहा  हैं
 ।

 मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  देश  के  बहुत  से  राज्यों  में  से
 कंवल

 कुछ  राज्यों  में  ही  नजरबन्दी

 क  आदेश  जारी  किये  गये  कभी  भी  ars  राज्यों  से  अ्रधिक  राज्यों  में  नजरबन्दी  नहीं  होती

 थी  matt  सारे  वर्ष  में  राध  राज्यों  से  अधिक  राज्यों  में  एक  भी  व्यक्ति  की  नजरबन्दी  नहीं  होती

 थी  ।  कंवल कुछ  स्थानों  पर  हो  अधिक  संख्या  में  नजरबन्दी  के  आदेश  जारी  किये  जाते  थे
 तौर

 वे  भी

 हिसात्मक  कार्यों  अथवा  हिसा  कार्य  करने  के  लिये  उकसाने  के  विरुद्ध  जारी  किये  जाते  थे  ।  यदि

 ग्रुप  विवरण  देखें  तो  श्रमिकों  ज्ञात  होगा  कि  PEYW-UY  में  नज़र बन्द  किये  गये  व्यक्तियों  की

 संख्या ३०७  रह  गई  थी  ।  कि  विवरण  संख्या  ११,  पीठ  में  दिखाया  गया  है  कि  इन  में  से  १०६

 व्यक्ति  हिसात्मक  कार्यवाहियों  ,  हिसात्मक  कार्य  करने  waar  हिसा  का  पाठ  ४१  गन् डा गर्दी

 १११  साम्प्रदायिक  ५  जासूसी  पय  अ्रापराधघिक  कार्यवाहियों  तथा  ३६  डाकिनों

 को  शरण  देने  के  सिलसिले में  नज़र बन्द  किये गये  थे  ।  मेरा  विचार हैं  कि  जिन  कार्यवाहियों के  लिये

 उन  व्यक्तियों  को  नज़र बन्द  किया  गया  हैं  उन  कार्यवाहियों  से  इस  सभा  में  किसी  को  भी  कोई  सहानुभूति

 नहीं  होगी  ।  हिसा  में  किसी  को  भी  रुचि  नहीं  हगेगी  |  कोई
 भी

 व्यक्ति  गुंडागर्दी
 से  ure  नहीं  मूंदेगा

 चाहे वह  किसी  भो  शकल में  क्यों  न  हो  ।  मैं  समझता  हूं  े  कि  यहां  कोई  भी  साम्प्रदायिक  हिसा  अथवा

 साम्प्रदायिक  कार्यवाहियों  के  सेन  के  लिये  व्यक्तियों  को  प्रोत्साहन  नही ंदेगा  ।  इसी  प्रकार  जासूसी

 करना  भी  किलो  को  wear  नहीं  लगेगा  ।  श्राप  राधिका  कार्यवाहियों  से  भी  किसी  को  सहानुभूति  नहीं

 होगी  ।  डाकिनों  को  शरण  देना  भी  आपराधिक  कृत्य  समझा  जायेगा  कोई  भी  उनका  समथेन  नहीं

 करेगा  ।  ये  रादेश बड़ी  सावधानी  दौर  उपयुक्त  कारणों  के
 आधार  पर  जारी  किये  गये  हैं

 कौर  वे

 इस  प्रकार  के  हैं  कि  सिद्धान्त  भ्रमणा  धर्म  के  प्राकार  पर  कोई  भी  उनका  विरोध  नहीं

 करना  |

 में  यह  भी  बता दूं  कि  इसके  कारण  विशेष  थे
 ।  PEYY-YY  में  पंजाब  में  सभी प्रकार के  संगठित

 विरोध  किये  गये  मोर्चे  लगाये  गये  थे  शर  उसके  faq ~  ?  ००  व्यक्तियों  को
 नज  राजद  किया  गया  था  ।

 इसी  प्रकार  मध्य  भारत  में  डाकघरों  द्वारा  हमले  किये  गये  थे  अर  हानि  पहुंचाई  गई  थी  ।  इसलिये  ्य डाका ि

 तथा  डाकुओं
 को

 शरण  देने  वालों  से  जनता  की  रक्षा  करने  के  लिये  उपाय  किये  गये  ।  यदि  श्राप  इन  आंकड़ों
 को  निकाल

 दें  तो
 नज़र बन्द  व्यक्तियों  की

 संख्या  बहुत  कम  रह  जाती  है  ।  जिन
 कार्यवाहियों  का

 मैंने

 उल्लेख  किया समाजਂ  की  रक्षा ंके  लिये  उन्हें  रोकना  श्रावस्ती था  सनौर  इसका  अच्छा  प्रभाव  पड़ा

 है  ।  शांति  शर  प्रशांति रखी  गई  ।  लोग  अपने  रोजगारों में  लग  सके  डाकुओं  तथा  हिसा के

 द्वारा  वर्तमान  व्यवस्था  को  भंग  करने  वाले  व्यक्तियों  से  समाज  को  बचाया  गया

 मैंने  केवल  उसी  अवधि  का  उल्लेख  किया  है  जिससे  कि  हमारा  सम्बन्ध  है  उल्लेख  करने
 की

 कोई  आवश्यकता नहीं  थी  गत  वर्ष की  पिछली  तिमाही  के  तीन  महीनों  में  बिल्कुल

 ऐसी हीं
 थी  ।  इस  अवधि में  ६४  को:ल़जरबन्द किया  था  ।  २६  में  १८  राज्यों

 म  एक
 भी  व्यक्ति को  नज़र बन्द  नहीं  बनाया गया  था  ।  STH  देने  के  सिलसिले  में  मध्य

 भारत
 ने

 ११  को  नज़र बन्द  बनाया था  ।  पंजाब  व्यक्तियों  को
 साम्प्रदायिक

 विभाजन
 उससे  अनुवर्ती  क ेलिये  ae  बायी

 था  राजस्थान में  ११

 व्यक्तियों
 को  हिसात्मक  कार्यवाहियों  के  लिये  नज़र बन्द  बनाया गया  था  कौर  इसी  व्यक्तियों



 SWEo  निवारक  निरोध  अधिनियम  को  मंगलवार  २९  LENE

 कार्यान्वित के  बारे  में  प्रस्ताव

 [  पंडित  जी०  बी०  पन्त ]

 को  इधर-उधर  डा गर्दी  इरादी  के  लिये  भी  बन्दी  बनाया  गया  था  ।  नज़र बन्द  किये  गये  ६४  व्यक्तियों

 का  ब्योरा  विवरण  में  इस  प्रकार  दिया  गया  ३०  हिंसात्मक  कार्यवाहियों  के  १२  गुंडागर्दी

 के  १०  साम्प्रदायिक  उपद्रवों  के  १  जासूसी  तथा  ११  steal  को  शरण  देने  के  लिये

 ara  किये गये  थे  ।  इस  वर्ष  की  प्रथम  तिमाही  में  नज़र बन्द किये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या पहले  दी  जा

 चुकी  हैं  ।  हिंसात्मक  कार्यवाही  करने के  लिये  १३४  व्यक्तियों  श्राप  राधिका  कृत्यों  के  लिये  ३,  डाकुओं

 को  शरण  देने  के  लिये  ११  ३  को  ग्न्य  कार्यों के  लिये  नज़र बन्द  बनाया गया  |  उस  वर्ष  लगभग

 १००  व्यक्तियों  को  विमुक्त  किया  गया  ।  परामशंदाता  ats  ने  व्या  क्तयों के उन सभी के  उन  सभी

 मामलों  पर  विचार  किया  जो  उसको  भेजे  गये  थे  ।  बहुत  से  नज़र बन्द  व्यक्तियों  को  सरकार ने

 दाता  ate  को  उल्लेख  किये  बिना  ही  अपने  श्राप  विमुक्त  कर  दिया  ।  परामर्शदाता  बोर्ड  के  areal
 का

 प्रत्येक  मामले  में  पालन  किया  गया  ।  हमें  कठिनाइयों  का  सामना  करना  है  ।  देश  के  कुछ  भागों
 में

 संगठित

 आन्दोलन  हुए  हैं जिनसे  जनता  की शांति कौर  व्यवस्था  छिन्न-भिन्न  हो  गई  है  ।  किन्तु  फिर  भी

 शिकारियों  ने  सराहनीय  धोये  से  काय  किया  ।  मुझे  aren थी  कि  ऐसे  मामले नहीं  उत्पन्न  किन्तु

 ऐसे  area  जारी  करने  के  लिये  मजबूर  होना  पड़ा  मेरी  इच्छा  यह  है  कि  इस  देश  में  किसी  भी  व्यक्ति

 को  कभी  भी  नज़र बन्द  न
 बनाया  जाय  ।  वास्तव  में  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  कुछ  समय  परिचित  हमारा

 देश

 इस  मामले में  दूसरे  देशों  का  पथप्रदर्शन  करे  शर  भ्रापराधिक  कृत्यों  की  पुनरावृति  तथा  दण्ड

 विधियों  का  लागू  करना  भी  झ्रावश्यक  न  हो  ।  किन्तु जब  तक  नैतिक  श्रन्त:करण aaa  इस  प्रकार

 के  लोकतन्त्रीय  अन्तःकरण का  विकास  नहीं  तब  तक  समाज  के  संरक्षण  के  लिये  आवश्यक  उपाय

 श्र  कार्यकलापों  की  उन्नति  के  लिये  उपबन्ध  करने  होंगे  ।  जिनसे  देश  की

 बीमारी  कौर  बेकारी दूर  हो  ।  इस  उद्देश्य की  पत्ति  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  ऐसे  कार्य  किये  जाय

 जो  उन  उद्देश्यों  की प्राप्ति  के  लिये  भ्रावश्यक हों  जिन्हें हम  प्राप्त  करना  चाहते  यह  खेद
 की

 बात

 हैं  कि  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  के  कारण  जिनकी  चर्चा  इन
 सप्ताहों

 में  हुई  गौर  खड़गपुर

 का  जिसके  बारे  में  कल  विशेष  चर्चा  हुई  हमें  सड़क  रहना  पड़ता  हम  सब  काँपने

 प्रभाव का  उपयोग  करना  चाहिये  प्रौढ़  देखना  चाहिये  कि  हिसा  की  भावना  बढ़े  नहीं  तथा  कोई  भी

 व्यक्ति  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष रूप  से  ऐसा  कार्य  नहीं  करे  जिससे  विपत्ति को  बढ़ावा  मिलता  है  |

 मेरा  विचार  है  कि  हम  में  से  प्रत्येक  का  यह  कत्तव्य  है  कि  वह  ऐसा  कार्य  करे  जिससे  प्रत्येक

 प्रत्येक  स्वतन्त्र  एवं  भरापूरा  जीवन  बिता  सके  ।  यह  हमारा  see

 शर  इन  उपबन्धों  का  यह  ध्येय  हे  कि  हमारे  स्वप्नों  की  fa  करने  के  रास्ते  में  जो  रुकावट  डालते

 हैं  उनसे  समाज  की  रक्षा  करने  के  लिये  हमारी  इच्छा  के  विरुद्ध  भी  इन  उपबन्धों  को  अपनाया

 जाय  और मैं  आशा  करता  हूं  कि  यह  सभा  इन  उपबन्धों  का  समर्थन  करेगी  कौर  यह  प्रयत्न  करेगी

 कि  हिसा  की  भावना  बिल्कुल  ही  समाप्त  कर  दी  जाये  प्रौर  दफना  दी  जाये  कौर  हम  सब  लोग  शांति

 रहें  तथा  मित्रता  के  वातावरण  में  रहें

 meat  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 fat  वल्लाथरास  (qeHte ) au )  में  संशोधन  संख्या  १  का  प्रस्ताव  करता  हं  ।

 fat  कामत  :  में  संशोधन  संख्या  प्रौर  ३  का  प्रस्ताव  करता  हूं  |

 प  श्री  कासलीवाल  (  कोटा  झालावाड़  )  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि

 मूल  प्रस्ताव  क  स्थान  पर  यह  प्रस्ताव  रखा  जाय  :

 House  having  considered  the  statistical  information  on  the  working:
 on of  the

 Preventive
 Detention  Act,

 1950,
 during

 the  Pe —_——  णा
 T10
 एएम

 id
 30th  September,

 मू  भ्रंग्रेजी  में  ।



 २६  १९४५६  निवारक  निरोध  अधिनियम  की  SLE

 कार्यान्वित के  बारें  में  प्रस्ताव

 1954  to  315  March,  1956  is  of  opinion  that  there  is  ample  justification

 for  continuing  the  Act  up  to  the  specified

 [  निरोध  geo  की  ३०  geuv as से  ३१  १९४५६

 तक  की  कार्यान्वित  सम्बन्धी  सांख्यिकी  पर  विचार  करने  के  बाद  इस  सभा  की  यह  राय

 हैं  कि  इस  अधिनियम  को  विशिष्ट  अवधि  तक  चालू  रखने  में  पर्याप्त  भ्रौचित्य  है  ।”

 में  संशोधन  संख्या  ४५ श्री  रघुबीर  सहाय  (  जिला  एटा--उत्तर-पूर्व  व  जिला  बदायूं--पूर्वे

 का  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 श्री  साधन  गुप्त  में  संबोधन  संख्या  ६  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 गश्रिध्यक्ष महोदय  ae  ये  संशोधन  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  हैं
 ।

 श्रीमती  ty  चक्रवातों  :  माननीय  गृह-मंत्री  ने  कहा  हैं  कि  लोकतन्त्रीय  1  की

 रक्षा  करने  की  दृष्टि  से  इस  प्रकार  के  उपबन्ध  बनाना  अत्यावश्यक  है  ताकि  गरीबी  कौर  बेकारी  को

 दूर  करने  के  लिये  हम  चरागे  बढ़  सकें  |  उन्होंने  कहा  कि  कोई भी  व्यक्ति  गुंडागर्दी  का  समर्थन  नहीं

 करेंगा  |
 बिल्कुल  ठीक  है  कि  कोई  भी  गुंडागर्दी  का  समर्थन  नहीं  करेगा ।  मैं  उनसे  यह  पूछना  चाहती

 हूं  कि  कया  नश प्र वेध  कार्यवाहियों  को  दबाने के  लिये  विधि  नहीं  हैं
 ?

 यदि  कोई  विधि  ऐसी  नहीं हैं  तो

 इससे  तो  भ्रच्छा  यह  है  कि  ऐसी  सरकार  ही  न  रहे  ।  हम  यह  नहीं  कहते  किसी  बुरे  कार्य  के  लिये  किसी

 को  दण्ड
 नहीं  दिया  जाये  अथवा  उस  पर  नियन्त्रण  न  रखा  जाय  न्यायालय  भी हैं  ।  प्रत्येक  मामलें

 की
 खुली  एवं  निष्पक्ष  सुनवाई  होनी  चाहिये  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  पूछना  चाहती  हूं  कि  क्या

 पाकिस्तान की  अ्रपेक्षा  हम  भारत  में  श्रीधर  कठिन  परिस्थितियों  में  रह  रहे  हैं  ?

 डा०  खान  साहब  ने  कुछ  दिन  पूर्व  कहा  कि  निवारक  निरोध  अ्रधिनियम  का  निरसन
 न  ०. ०.

 करने  के  लिये  वह  एक  झ्रावश्यक  विधेयक  ला  रहे  हैं  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  हमें ऐसे  भ्रधिकारों  से  कोई

 मोह  नहीं  है  जिनका  दुरुपयोग  होता  है  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  मेरी  सरकार  साधारण  नागरिक  तथा

 राजनैतिक  विरोधियों  के  डर  तथा  adel  को  निकालने  के  पक्ष  में  है  ।

 पाकिस्तान  तक  में  डा०  खान  साहब  ने  कहा  है  कि  वह  साधारण  लोगों
 अर  विरोधी  पक्ष  के

 दिलों  से  भय  तौर  को  निकालने  के  लिये  उत्सुक  इसलिये  वह  निवारक  निरोध  अधिनियम  को

 हटाना  चाहते  हैं  ।  यहां भी  सत्तारूढ़ दल  का  पूर्ण  बहुमत  शौर  वह  इसे  हटाना  नहीं  चाहता ।

 साम्यवादी  दल  संसार  के  बहुत  से  भागों  में  way  घोषित  किया  गया  रोक  पाकिस्तान  में  भी

 way है
 ।  परन्तु इसका  यह  अरथ  नहीं कि  हमें  निवारक  निरोध  जारी  रखना  चाहिये  ।

 मध्य-भारत  में  निवारक  निरोध  अधिनियम  अण्डों  कौर  डाकुओं  को  दबानें  के  उद्देश्य  से

 बल्कि  विरोधी  पक्षों  को  दबाने  ae  कुचलने  कें  लिये  जारी  किया  गया  था  |

 यह  गलत  है  कि  दबाने  से  कोई  श्रात्दोलन  दब  जाता है
 ।  वास्तव में  कुछ

 नीतियों  के  बदल

 जानें से  लोगों  में  भी  परिवर्तन  ar  जाता  है  ।  यही  कारण  है  कि  राज  कांग्रेस  सरकार  समझती  है  कि

 जन
 जनता अअ थर  को  निकट ्  औ

 गलन
 दबाने

 से  दब
 जायेगा

 ।
 किन्तु

 यह
 बहुत  बड़ी

 ग
 शल

 नट  ी  ह  |
 ih  ह

 ञ्  जज  Fy)



 TREX  निवारक  निरोध  अधिनियम  की  २९६  EUS

 कार्यान्वित  के  बारे  में  प्रस्ताव

 [  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  ]

 इस  समय  इसका  महत्व  शर  भी  बढ़  जाता  जबकि  यह  संसद  का  भ्रान्ति वर्ष  जिसने यह

 ग्र धि नियम  बनाया  था  |  wa  हमें  घोषित  कर  देना  चाहिये  कि  इन  असाधारण  शक्तियों  की  झ्रावश्यकता

 नहीं  है  प्रौर  हमें  इनको  त्याग  देना  चाहिये  |

 सरकार  ने  एक  चाल  का  सहारा  ले  रखा  है  प्रौढ़  जहां  कहीं  भी  कोई  हड़ताल या  सत्याग्रह  हो

 चाहे  किसी  भी  कारण  उसे  हिंसात्मक  घोषित  कर  देती है  ।  इस  चाल  का  सरकार  यदाकदा  प्रयोग

 करती  रहती  है  |  कोई  भी  राजनीतिक  दल  fear  में  विश्वास  नहीं  रखता  ।  इसलिये  पंडित  नेहरू
 का

 यह  कहना  सारहीन है  कि  प्रत्येक  राजनीतिक  दल  को  हिंसा  के  बारे  में  नीति  स्पष्ट  करनी  चाहिये
 |

 यदि  कहीं  हिसा  होती  तो  उसका  प्रत्युत्तर  गोलियों  से  देना  कदापि  ऑ्रहिसात्मक  नहीं  ह

 ऐसी  ग्र वस् था  में  के  राग  प्रा ला पर  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 ३०  geuy  से  १  अक्तूबर, ८५  9eUY ah sa तक  इस  afafaan at saarr anfra का  उपयोग  कामिक  संघों

 की  कार्रवाइयों
 को  कुचलने  के  लिये  किया  गया

 late जब  न्यायालयों ने  राजनीतिक  दलों  को  छोड़

 दिया तब  सरकार ने  भ्र पने  अभियोग  को  पक्का  बनाने के  उद्देश्य  से  हिसा  का  आरोप  लगाना  शुरू

 कर  दिया

 इसमें  सन्देह  नहीं  कि  नज़र बन्द  व्यक्ति  को  नजरबन्दी  के  कारण  बतायें  जाते  हैं  कौर  अभिवेदन

 देने  का  अधिकार  होता  परन्तु  उन्हें  साक्षियों से  जिरह  करने  का  भ्र धि कार  नहीं  होता  |  परामर्शदाता

 ats  उनको  यह  भी  नहीं  बताता कि  सूचना  देने  वालें  ने  क्या  सूचना  दी  है  ।  यदि  लगाया  गया

 दोष  वास्तव  में  सच्चा  तब  उसे  न्यायालय  के  सामने  लाया  जाना  चाहिये  ताकि  अपराध  करने  वालं

 लोगों  का  देश  को  पता  चले  ।  परन्तु  सरकार  ऐसा  न
 करके  राजनीतिक  विरोधी  पक्ष  के  लोगों  के  विरुद्ध

 हिसा  का  आरोप  लगा  कर  उनको  जेल  में  ठंसती  रहती  है  ।  यदि  हिसात्मक  कार्रवाइयों के  दोषारोपणों

 पर  गिरफ्तार  किये  गये  लोगों  ate  राजनीतिक  नजर बन्दों  की  संख्या  ली  जाये  तो  दोनों  aes

 समान  होंगी  |  उससे  स्पष्ट  प्रतीत  होता  हैं  कि  हिसा  का  भ्रारोप  लगा  कर  राजनीतिक  विरोधी  लोगों

 को  नज़र बन्द  किया  जाता  हैं  i  विभिन्न  राज्यो ंमें  २१  व्यक्ति  नज़र बन्द  किये  गये  हैं  कौर  उन  सब

 पर  रसात्मक  कारें वा इयों  का  रोप  लगाया  गया  हैं  ।  लोक-शांति  बिगाड़ने  कौर  राज्य  की  सुरक्षा

 क्रो  भंग  करने  के ग्रारोप में में  ३१०  व्यक्तियों  को  नज़र बन्द  किया  गया  जिनमें  &&  लोग  राजनीतिक

 कैदी थे  ।  डा०  काटजू  कहा  करते  हैं  कि  गुंडों  और  डाकुओं  को  रोकने  के  लिये  इसका  उपयोग

 किया  जाता  परन्तु  वस्तु-स्थिति यह  है  कि  इसका  उपयोग  राजनीतिक  हं तथ् रा  के  लिये  किया

 नाता  है  |

 श्री  नम्बियार  हिसा  के
 दोष

 का  निर्णय  न्यायालय  में  होता  हूं
 न  कि  दूसरे  दल

 के  सदस्यों  के  चिल्लाने से  ।  हम  बहुत  देर  से  उनकी  बातें  सुन  रहे  हैं  ।  अरब  उन्हें  चुप  रहना  चाहिय े|

 यदि  वे  चिल्ला  सकत ेहें  तो  हम  भी  चिल्ला  सकते  हैं  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  अ्रन्तर्बाधा  नहीं  करनी  चाहिये  |

 श्री  ए  Fo  गोपालन  (  पिछले चार  वर्षो  से  हम  देखते  रखा  रहें  हैं  कि  जब

 निवारक  निरोध  शभ्रधिनियम  के  बारे  में  चर्चा  होती  हैं  तब  कोई  न  कोई  अन्तर्बाह्य  या  शोर  होता  जो

 सवाल  श्रनावस्यक है  ।  जब  सरकारी  पक्ष  के  लोग  बोल  रहे  तब  हम  चुप  पौर  जब  हम  बोलें

 तब  अन्य  सदस्यों  को  चुप  रहना  चाहिये ।  कल  हम  लोग  चुपचाप  सरकारी  पक्ष  के  सदस्यों को  सुनते

 रहें  हैं
 ।

 परन्तु  जब  हम  बोल  रहे  हैं  तो  बहुत  अ्रन्तबंधा  हो  रही

 मूल  भ्रंग्रेजी में  ।



 २९  PENS  पीलिया  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  TER

 की  गई  कार्यवाही

 पंडित  जी०  बी०  पन्त
 :  मैँ  माननीय  सदस्यों  से  अरपिल  करूंगा  कि  वे  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती

 या  अरन्य  सदस्यों  को
 बोलने

 जो  कुछ  वह  बोलना  चाहते  हैं
 |

 हमें  उनकी  मन्त्रणा  को  सुन  कर  लाभ

 उठाना  क्योंकि इस  सभा  में  विचार
 विनिमय

 के
 द्वारा  ही  हम  कुछ  दिक्षा  ले  सकते  हैं

 भ्र हम  विरोधी  पक्ष  से  भी  यही  ora  करते  हैं  ।

 Tat  एस०  एस०  मोरे  बहुत  देर  हो  चुकी  सभा  को  विसर्जित

 होना  चाहिये  ।

 महोदय  :  माननीय  महिला  सदस्य  कल  अपना  भाषण  जारी  रखेंगी  |  अध  घण्टे

 की  चर्चा  होगी

 फ

 पीलिया  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  की  गई  कार्यवाही

 श्री  भागवत
 झा

 आजाद
 व  संथाल  :  स्वास्थ्य  मंत्री  के

 वक्तव्य
 से  दुखी

 होकर  हमें  भ्रम  घण्टे  की  चर्चा  की  मांग  करनी  पड़ी  ।

 हम  इस  प्रतिवेदन  के  बारे  में  विचार  न  करके  यह  जानना  चाहते  हैं कि  उन  अफसरों  के  विरुद्ध

 कारवाही  की  गई  जो  राजधानी  में  इतने  प्रतीक  लोगों  की  मृत्यु  कौर  बीमारी के  लिये

 दायी  हैं  ।

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है
 कि

 संयुक्त  जल  तथा  नाली  बोले  के  सदस्य  सचिव  ने  जल
 के

 दूषित  होने
 के  बारे  में  समय  पर  स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  सूचना  नहीं  जिसके  परिणामस्वरूप  इतना  भयानक

 काड  हो  गया  |

 स्वास्थ्य  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यह  मामला  बोर्ड  की  शक्ति  कौर  सामर्थ्य  के  भ्रन्दर  होने  के  कारण

 सरकार  द्वारा  कोई  कार्रवाई  करने  का  प्रश्न  नहीं  उत्पन्न  होता  |  क्या  यह  बोड़े  संसद  से  भी  ast  है  जिस

 के  बारे  में  संसद  पूछताछ  नहीं  कर  सकती  ?  प्रतिवेदन  सम्बन्धी  चर्चा  के  दौरान  सब  सदस्यों  ने  यह

 राय  प्रकट  की  थी  कि  उत्तरदायी  लोगों  के  विरुद्ध  कारवाई की  जानी  सदस्य  सचिव  को

 कंवल  चेतावनी  दी  गई  है  |  क्या  इतनी  मृत्यु  और  बीमारी  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्ति  को  चेतावनी  देना

 पर्याप्त दण्ड  है  ?  इस  सभा  का  यह  मत  था  श्र  है  कि  इन  व्यक्तियों  को  कड़े से  कड़ा  दण्ड  दिया

 [  उपाध्यक्ष  पीठासीन  हुए

 श्री  काटवाला  के  बारे  में  स्वास्थ्य  मंत्री  ने  कहा  हैँ  कि  बो  इस  बात
 से  सन्तुष्ट  है  कि  उन्होंने

 पीलिया  जांच  समिति  के  सामने  जो  दाऊद  उनका  वह  अभिप्राय  नहीं  था  ।  यह  कितनी  विचित्र

 बात  है  कि  एक  श्रीपति  समिति  के  सामने  साक्ष्य  दे  कौर  फिर  जब  उसे  दण्ड  मिलने  लगे  तब  कहे  कि

 उसका  वह  अभिप्राय  नहीं  था  ।  किसी  अपराधी  अफ़सर  को  बचाने  के  लिये  यह  तर्क  करना  सर्वथा  अ्रतुचित
 एवं  अवांछनीय

 है
 ।  समिति  ने  इस  बारे  में  कहा  है  कि  श्री  काट वाला  ने  जल  को  शुद्ध  करने  रोक

 अपना  उत्तरदायित्व  समझने  में  ही  चूक  नहीं  बल्कि  उन्होंने  दूसरे  लोगों  पर  उत्तरदायित्व  थोपने
 का  बार-बार  प्रयत्न  किया  |  उन्हें  दूषित  जल  की  सूचना  स्वास्थ्य  अधिकारियों  को  देनी  परन्तु  वह
 उस  में  चूक  जिसके

 फलस्वरूप  इतनी  अधिक  मृत्यु  हुई  कौर  इतनी  भयानक  बीमारी
 फैली  साक्ष्य

 समिति
 द्वारा  ऐसे  तरफ

 सर  के  प्रसिद्ध  के  बारे  में  की  गई  स्पष्ट  घोषणा  को  इस  प्रकार
 ले

 ee बहुत
 अनुचित

 भ्रंग्रेजी  मे ं।



 EY  गलिया  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  २९  PEUS

 की  गई  कार्यवाही

 [  श्री  भागवत  झा  भ्रमजाल

 है  ।  बोर्ड  को  उसे  चेतावनी  तो  कया  देनी  उसे  बचाने  के  लिये  कह  दिया
 कि  उसका  यह  अभिप्राय

 नहीं  उसने  लिखित  रूप  में  समिति  को  दिया  था  ।

 भविष्य में  इसी  तर्क का  सहारा  लेकर  लोग  छूट  जाया  करेंगे  ।  इस  सभा  की  एकमत  से  यह

 राय  हैं  कि  इतने  घातक  अपराधों  के  लिये  व्यक्ति  को  छोड़ना  नहीं  चाहिये  ।  इस  बोर्ड

 जिसने  इस  सभा  के  की  भ्रवहेलना  को  तुरन्त  समाप्त  कर  दिया  जाये  कौर  उसके
 सभापति

 को  तुरन्त  पद  छोड़ने  के  लिये  कहा  जाये  ।  कौर  इन  दोनों  अफसरों  को  कड़ी  सजा  दी  '  जानी  चाहि  य े|

 स्वास्थ्य  मंत्री  का  विवशता  प्रकट  करना  निरपेक्ष है  यह  सरकार  का  उत्तरदायित्व  कि  धी

 व्यक्तियों  को  दण्ड  दे  कौर  अपराधियों  के  छोड़ने  वाले  बोर्ड  को  भंग  करे  ।  इस  मामले  की  ग्रोवर  तुरन्त

 ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ate  अपराधी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कारवाई  की  जानी  चाहिये  |

 पथ्रध्यक्ष  महोदय  :  नियम  यह  है  कि  प्रस्तावक  महोदय  छोटा  वक्तव्य  दें  भ्र  मंत्री  उसका

 उत्तर  तथापि  अध्यक्ष  दूसरे  सदस्यों  को  बोलने  का  अवसर दे  सकता  परन्तु  उनको
 एक  या  दो

 मिनट  में  अपना  भाषण  समाप्त  कर  लेना  चाहिये  श्री  डी०  सी ०  शर्मा  भाषण  श्रारम्भ कर कर
 |

 श्री  Sto  ato  zat  )  :  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  जांच  समिति के

 वेदन  पर  क्या  कार्रवाई  की  है  ,  ग्रोवर  इतने  बड़े  काण्ड  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  को  कयों  छोड़

 दिया गया  है  ?

 कशी  राधा  रमण  (  दिल्‍ली  नगर  )  :
 दिल्ली  के  लोगों  की  यह  धारणा  हैं  कि  सरकार  ने  जल  दूषित

 होने  ate  परिणामस्वरूप  बीमारी  श्र  मृत्यु  के  लिये  उत्तरदायी  AHA  को  दण्ड  देने  के  बार

 भ्रावश्यक  गम्भीरता  नहीं  दिखाई  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  धारणा  को  दूर  करने  के  लिये
 सरकार

 क्या  करना  चाहती  है  |

 कई  बार  कहा  गया  है  कि  गन्दगी  को  बाहर  निकालने के  लिये  बहुत  से  नाले  इतनी  दर्द

 घटना  होने  के  उपरान्त  भी  बहुत  से  गन्दे  नाले  यमुना  में  गिरते  हैं  ्र  पानी  को  दूषित
 करते  हैं

 ।

 सरकार  इस  बारे  में  क्या  कार्रवाई  करने  का  विचार  करती  है
 ?

 सरदा  चन्द्र  (  ग्रौरंगाबाद  संसद  ने  एकमत  से  मांग  की  थी  कि  सरकार  उत्तरदायी

 प्रफसरों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करे  कौर  इस  मामले  की  नवीन  जांच  करवाये  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि

 इसका  क्या  प्रभाव  हुम  है  प्रौर  FAT  कारवाई  की  गई  है
 ?

 विभाग  के  मंत्री  कृष्ण  मेनन )  उपाध्यक्ष  मेरे  सामने  जो  पत्रादि

 उनसे  प्रकट  होता  है  कि  राज  शाम  की कार्यवाही  उस  का  उत्तर  देने  तक  सीमित  जो  मंत्रालय

 नें  इस  भारी  शभ्रापत्ति  से  सम्बन्धित  तीन  पदाधिकारियों  के  बारे  में  दिया  था  |  यह  स्वाभाविक  है  कि  इस

 प्रशन  के  उठाये  जाने  पर  अन्य  मामलों  के  गणावगणों  का  उल्लेख  भी  किया गया  हैं  ।  इसलिये  मुझे  इस

 बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं है  कि  पहले  जो  भाषण  हुए  हैं  उनका  क्षेत्र  बहुत  विस्तृत  है ं।

 मुझे  तराशा  है  कि  यदि  में  इन  प्रश्नों  के  क्रम  को  बदल  तो  आपको  कोई  प्राप़्त  नहीं  होगी  |

 इस  सदन  में  जिस
 गम्भीरता  से

 यह  प्रशन  उठाया गया  उससे  प्रकट  होता  है  कि  जनता  इस  मामले  में

 कितनी
 रुचि

 ले  रही  है
 ate

 वह  नागरिक
 उत्तरदायित्व

 को
 कितना

 महत्व  देती  है  ।
 यद्यपि  समय

 हम  इस  बात पर
 विचार  कर  रहे  हैं

 कि
 उन्हें  क्या  ave  दिया

 तथापि  वास्तव  में  लोगों
 को

 मूल  sits में  ।
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 चिन्ता  यह  है  कि  इस  प्रकार  की  दुर्घटना  को  भविष्य  में  होने  से  कस  रोका  जाये  ।  मुझे  विद  है  कि  कोई

 भी
 सदस्य  यह  नहीं  चाहता होगा  कि  केवल  यन्त्रणा देने  के  लिये  दण्ड  दिया  जाये  ।  वे  यह  चाहते  हैं

 कि  दण्ड  भविष्य  में  गलत  कार्यवाही  को  रोकने  के  लिये  दिया  जाये  ।  उनके  सामने इस  समस्या  की

 गम्भीरता
 हैं  जिसके  फलस्वरूप

 ८४  मौतें हुई  हैं
 कौर  लगभग  3,000  व्यक्ति  रोगग्रस्त  हुए

 ।

 हमारा  ध्यान  इस  बात  की  कौर  भी  दिलाया  गया  है  कि  भारत  जैसे  देश  में  पुरानी  aia

 व्यवस्थाओं  के
 कारण  ऐसी

 घटनायें  अ्रचानक  होती ही  रहेंगी
 ।  पुराने जमाने  में

 जब
 हम  कूचों से

 पानी  निकालते  तो
 उसकी  शुद्धता  की  जांच  कौर  तरीकों  से  की  जाती  प्रत्येक  व्यक्ति

 थ  तरीके  से  उसकी  जांच  आघुनिक  तरीकों  से  क्योंकि  उस  समय

 परिस्थितियां  भिन्न  थीं  ।  पानी  site  नालियों  की  व्यवस्था  भी  नहीं  थी  ।  अत्यधिक  उन्नत  देशों  में  भी

 जीवाणुश्रों  द्वारा  नहीं  वाईटस  द्वारा  उत्पन्न  होने  वाले  संक्रामक  रोगों
 के

 प्रभाव  को
 रोकना  कठिन है

 तथापि  किसी  भी  प्रकार के  स्पष्टीकरण  से  उन  लोगों  जो  मर  चके  पुनर्जीवित  नहीं  किया  जा

 सकता  कौर
 न

 ही  इस  प्रकार  का  स्पष्टीकरण  सरकार  को  उसके  नैतिक  उत्तरदायित्व  से  मुक्त

 ही  कर  सकता  है  सरकार  के  प्रतिनिधि
 ब च  OS
 ऐसे  नैतिक  उत्तरदायित्व  को  ऊपर  लेने  से  इन्कार

 तो  वह  दिन  शासन
 की  संसदीय  प्रणाली  के  लिये  एक  बुरा  दिन  होगा

 ।
 मैं  इस  समय  अपने

 स्थित  स्वास्थ्य  की  सराहना करता  कि  उन्होंने  इस  उत्तरदायित्व  को  स्वीकार

 किया है  ।  किन्तु जब  मंत्री  खड़े  होकर  यह  कहे  कि  वह  उत्तरदायित्व  को  स्वीकार करता  है  तो  यह  भी
 समझ  लेना  चाहिये  कि  यह  उत्तरदायित्व  संविधान के  उपबन्धों  द्वारा  कौर  राज्य  के  विधि

 पदाधिकारियों

 के  परामर्श  द्वारा  सीमित  हो  जाता  है  ।  स्थिति  यही  है  ।

 इसलिये  मैं  मूल  समस्या  को  लेता  जो  कि  पानी  की  गंदगी  के  कारण  फैले  संक्रामक रोग  क

 बार  म  हूँ  ।  यह  संक्रामक  किसी भी  कारण  से  हो  सकता  है  |  इस  दुर्घटना  के  फलस्वरूप एक  समिति

 नियुक्त  की
 गई  जिसने  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  ।  इन  सिफारिशों के

 अनुसरण  में  एक  कौर

 विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की
 गई  थी

 ।
 मुझे

 सदन
 को  यह  बताने  में  हर्ष  होता  है

 कि  पीलिया  जांच

 समिति  की  बहुत-सी  सिफारिशों  में  से  अधिकांश  स्वीकार  कर  ली
 गई  हैं  कौर  मुख्य  सिफारिशों

 को

 क्रियान्वित  किया  जा  रहा  हैं  |  मुख्य  सिफारिशें  १३

 श्री  भागवत
 झा  आजाद  :  यह  श्राघे  घण्टे  की  चर्चा  केवल  इस  बात  तक  सीमित  है  कि  उत्तरदायी

 पदाधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  सनौर  दोषी  पाये  गये  अधिकारियों  को  कयों  दण्ड

 नहीं  दिया  गया  है
 ?

 शी  कृष्ण
 मेनन  :  मैं  बिल्कुल  सहमत  हूं  ।  वर्तमान  श्रमियोग-पत्र  मैंने  नहीं  बनाया  है  ।

 माननीय  सदस्य
 ने  यह  पूछा था  कि  इस  मामले में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ।  मैं  उन्हें  उत्तर  देने  का

 प्रयत्न कर  रहा  हूं  ।  यदि  सदन  चाहे  तो  मैं  इन  मामलों  का  उल्लेख  न  करूं
 प्रौर

 दूसरे  मामले
 को  लूं  ।

 सम्बन्धित  अधिकारी  तीन  हैं--सचिव  कारखाने  का  अधीक्षक  कौर  तीसरा

 रासायनिक  ।

 प्रापक  निर्णय  प्रनसार भ्छ्  मैं  ग्रसना  उत्तर  केवल  इस  बात  तक  सीमित
 रखूंगा

 कि  क्या

 कार्यवाही की  गई  हैं  |

 tat  नम्बियार  :  (  मयू

 मयरम हं शर व

 माननीय  मंत्री  को  यह  भी  कहने  दिया  जाये  कि  कौन-कौन-सी

 [  कार्यवाही  की  गई  है  जिससे  कि  हम  अन्य  बातों  के  सम्बन्ध IMAGE

 में

 te

 कर  ATt Hy 7 Th |  ह
 मल  sat  में  ।
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 पाध्यक्ष  महोदय
 हम  चर्चा  के  क्षेत्र  को  बढ़ा  नहीं  सकते ।  प्रस्तावक  ने  एक  निश्चित

 वक्तव्य  दिया है  यद्यपि  कौर  बातों  की  कौर  भी  निर्देश  किया  गया  था  तथापि  मंत्री  महोदय  को

 aa  एक  निश्चित  उत्तर  देना  है  |

 श्री  कृष्ण  मेनन  :  सरकार  को  वाद-विवाद में  इन  मामलों  के  लाये  जाने  क॑  सम्बन्ध  कोई

 चिन्ता  क्योंकि  इसके  पास  सदन  को  जानकारी  देने  के  कौर  तरीके  भी  जैसे  कि  जानकारी

 को
 पटल  पर  रखना

 |
 किन्तु  पहले  भाषणों  में  बहुत  से  प्रश्न  उठाये  गये  पेश  ग्राशंकाय  प्रकट  की  गई

 थीं  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  सदन  यह  समझे  कि  इनका  कोई  उत्तर  है  ही  नहीं  दौर  कोई
 संतोषजनक

 कार्यवाही  नहीं
 की

 गई  है
 ।

 मंत्री  स्पष्टीकरण  के  लिये  या  तो  बहुत  श्रघिक  कह  देतें  हैं  या  बहुत  कम  कहते

 इसलिये  इस  वाद-विवाद  के  लिये  जो  कुछ  भी  आवश्यक
 था

 उसे  ही  मैं  बता  रहा  था
 ।

 जैसा  कि  सदन  को  ज्ञात  कि  जांच  समिति ने  सम्बन्धित  व्यक्तियों के  सम्बन्ध  में  कुछ  आलोचना

 की  थी  ।  पहले  व्यक्ति  ने  चिकित्सा  प्राधिकारियों  को  सूचित  करने
 के  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं

 की  यद्यपि  विधि  क  ware  ऐसा  करने  का  दायित्व  उस  पर  नहीं  तथापि  यदि वह  इससे

 कुछ  पहले  स्वास्थ्य  निदेशक  को  सूचना  दे  देता  तो  अच्छा  होता  |

 मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  इस  बात  की  जांच  करना  कि  इस  विषय  में  बोर्ड  के  कृत्य  क्या  हैं

 मंत्रालय  या  सरकार  का  काम  नहीं  है  ।  इन  आरोपों  की  जांच  करना  बोर्ड  का  काम  जो
 कि

 इस  समय  दिल्‍ली  के  मुख्य  आयुक्त  के  अ्रधीन  काम  करता  हैं  ।  हमनें इस  विषय  में  कान्ती
 राय ली

 wit  यद्यपि  हम  उत्तरदायित्व  को  किसी  कौर  पर  नहीं  डालना  चाहते  तथापि  यह  स्पष्ट  है

 कि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  इस  मामले  में  प्रत्यक्षतया इन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने

 अधिकार  प्राप्त  नहीं  है  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  संसद्‌
 जो

 चाहे  कर  सकती  हैं  । |  यह  ठीक  किन्तु

 wag ने  स्वयं  इस  प्राधिकार को  बनाया  था  कौर  स्वयं  उसी  ने  उसे  ये  शक्तियां  wag ही

 भारत के  उच्चतम  न्यायालय  को  भी  गठित  किया  है  कौर  यदि  यह  संसद्‌  की
 राय

 के
 विरुद्ध

 कोई  fra

 देता  तो  श्राप  यह  नहीं  कह  सकते  कि  श्राप  उन्हें  रह  करके  नये  निर्णय  देंगे
 ।  इस  प्राधिकार ने  उन

 संविहित  शक्तियों  के  भ्रन्तर्गत  जिनके  झ्राधार  पर  गठित  किया  गया  कार्यवाही  की

 ग्रोवर  दण्ड  देने  का  भ्र धि कार उसे  नियमों  कौर  उपविधियों  की  धारा  २७  श्र  धारा  २८  क  अन्तर्गत

 उसी को  दिया  गया  है  ।  सदस्यों  को  दण्ड  देने  प्राणी  क  सब  झ्र घि कार  उस  को
 उन

 उपविधियों के  अ्रन्तर्गत  प्राप्त  जिसे  समंदर  द्वारा  अधिनियमित  संविधि  के  अन्तर्गत  बनाया  गया

 हैं  ।  विधियों में  केवल  विधिक रूप  से  ही  परिवर्तन  किया  जा  सकता  है  ।  हमें  कई  बार  ऐसी  कठिनाइयों

 का  सामना  करना  पड़ता  जो  विधि  में  त्रुटियां  होने  के  कारण  उत्पन्न  होती  हैं  ।
 किन्तु  उनका  सामना  हमें

 उचित  वैधानिक  fran  के  अनसार  करना  पड़ता  है  ।  यह  तर्क  देना  संगत  नहीं है  कि
 संसद्‌

 सर्वेप्रभुत्व-सम्पन्न ह  गौर  वह  जो  चाहे  कर  सकती  है  |

 सदन
 को  जो  चिनता  उसकी

 प्यार
 ध्यान  दिलाया  गया  है  कौर  मैं  यह  वचन  देता हूं

 कि
 जो  कु

 भी  ara  यहां  कहा  गया  उसको  कौर  सदन  की  भावनाओं  को मंत्रालय  द्वारा  सम्बन्धित  व्यक्तियों

 तक  पहुंचा  दिया
 जायेगा  ।  हम  संविधि का  उल्लंघन  किये  गये  बिना  प्रत्यक्ष  रूप  से  इस  मामल

 म
 हस्तक्षेप

 नहीं कर
 ऐसा  करना

 उस  विधिक  परामर्श जो  हमें  दिया  गया  है  सनौर  सामान्य  सरकारी
 प्रक्रिया

 के
 प्रतिकूल  होगा  ।  इसका  अथ  यह  नहीं है  कि  यदि  स्वयं  मंत्रालय  को  ही  इन  व्यक्तियों के

 विरुद्ध

 कार्यवाही  करनी  तो  वह  इससे कोई  भिन्न  कार्यवाही  करता  ।  एक  श्रपीलीय  न्यायालय
 की

 राय  इस  सम्बन्ध में
 कि

 कया  किया  जाना  चाहिये  था  भिन्न  हो
 सकती  किन्तु  इस  मामले  में  हम  कोई

 ना मूल  sits  में  ।
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 aaa  न्यायालय  भी  नहीं  वर्तमान  विधि  के  अन्तर्गत  मंत्रालय  को  उक्त  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।

 Tat  रघुनाथ  सिह  (  जिला  तो  किस  को  अ्रधिकार  प्राप्त  हूँ
 ?

 श्री  कृष्ण  मेनन  :  यही  मैं  स्पष्ट  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूं  ।  दिल्‍ली  राज्य  का  अधीक्षक

 इंजीनियर  कौर  दिल्ली  जल  सम् भरण  तथा  नाली  व्यक्त  बोर्ड  का  एक  सदस्य  सचिव  है  ।

 सचिव
 का  तीन-चौथाई वेतन  ९  देता  है  कौर  एक-चौथाई  दिल्‍ली  राज्य  सरकार  उसके  ऊपर

 दो
 बोर्ड  कौर  आयुक्त  हैं  ।  श्रावित ने  इन  निर्णयों  का  अनुमोदन किया  है  wie  कहा  है  कि

 किसी
 wat  कार्यवाही  की  आवश्यकता  नहीं है  ।  मैंने  इस  बात  की  जांच  की  है  कि  इस  मामले में

 अधिकार
 किस  को  प्राप्त है  कौर  मैंने  देखा  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  केवल  Poy e  के  भाग  ग  राज्य

 नियम  की  धारा  ४०,
 के  अंतगर्त

 जो
 राष्ट्रपति  को  कुछ  शक्तियां  देता  हस्तक्षेप

 कर
 सकती

 है
 किन्तु

 ये
 शक्तियां  विंमान  प्रयोजनों  के  लिये  प्रयोग  में  नहीं  लाई जा  सकती हैं  ये  शक्तियां  संविधान को

 स्थगित  करने जैसे  मामलों  के  लिये  इस  मामले  का  निर्णय  इस  प्रकार  के  वाद-विवाद  में  नहीं  किया
 जा  सकता  हूं  ।  एसा  कोई  तरीका  नहीं  जिस  से  कि  मंत्री  समिति  जिसे  विधि  कौर  उस  के  श्रन्तगंत

 बनाये  गये  नियमों  के  भ्र नू सार  दंड  देने  का  भ्र धि कार  दिया  गया  निर्णयों  को  रह  कर  सके  |  सम्भव

 हूं
 कि

 संसद्‌  इस  स्थिति  को  बहत  संतोषजनक  समझे  प्रौढ़  इस  पर  विचार  करना  चाहे  ।  इस  मामले

 की  जांच  की
 जा  सकती  हैं  |  किन्तु  सदन  को  यह  अच्छी

 तरह  मालम  हैं  कि  यदि  यह  सदन  राज्यों

 चाहे य  भाग
 या  ग

 में  के  राज्य  हों--मामलों में  हस्तक्षेप  करने
 तो  अनेक  कारणों से

 बहुत  शोर  गल  मचेगा  |

 इस  रु घटना  के  बारे में  सारे  देश  में  जोश  कौर  सदन  दिये  गये  दंड  को  पर्याप्त  नहीं  समझता

 जैसा कि  मैंने  कहा  सम्भव हैं  कि  मंत्रालय  के  बिचार  भिन्न  हों  किन्तु  उसके लिये  एक  ऐसे
 मामल

 मे  अ्रपनी  राय  जो  उसके  क्षेत्राधिकार में  नहीं  व्यर्थ  ह्  संविधि  के  श्रन्तगंत एक

 न्यायाधिकरण  और  यह  संविधि  मान्य  हैं  ।  इसमें  कुछ  उपबन्ध  किये  गये  हैं  ।  सम्बन्धित  व्यक्तियों

 को  भी  कुछ  अधिकार  दिये  गये  हैं  ।  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  के  लिये  कानूनी  पहलों  की  जांच  कर  ली  गई

 कौर  हमें  बताया  गया  है  कि  सम्बन्धित  कार्यवाही  दिल्‍ली  के  मुख्य  आयुक्त  को  करनी है

 सामान्यतया  केन्द्रीय  सरकार  को  मुख्य  व्यक्त  को  निदेश  देने  का  अ्रधिकार  है  |  किन्तु  यह  एक  ऐसा

 मामला
 हूं  जिस  में  कोई  निदेश  नहीं  दिया  जा  सकता  है  क्योंकि  निदेश  तो  fara  के  दिये  जाने  से  पहले

 ही  दिया  जा  सकता  है
 ।

 हम  कैसे  जान  सकते  हैं
 कि

 वह  निर्णय  देने को  है
 या  क्या  निर्णय

 नहीं  देने

 को  थे
 |

 यह  ऐसा  मामला नहीं  है  जिसमें  केन्द्रीय सरकार  हस्तक्षेप  कर  सके  |

 में  फिर  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उन  सभी  पत्रादि  की  जांच  जिनको  मैंने  देखा  यह
 प्रकट

 होता  हैं  कि  इन  पदाधिकारियों  को  अधिक  कड़ा  दंड  मिलना  चाहिये  था  ।  किन्तु  विधि  द्वारा

 आरोपित  सामानों  श्र  संसदीय  दायित्वों  के  प्रति  निष्ठा  रखने  के  मैं  इसके  बारे  में  कोई  राय

 दन  क  सक्षम नहीं  हूं  ।  मैं  यह  कह  सकता हूं
 कि  उन्होंने  कत्तव्य

 का
 पालन  नहीं  fears  स्थिति

 को
 समझने

 में  गलती  की  है  ate  भ्र पना  उत्तरदायित्व दूसरों
 पर  डालने

 की
 चेष्टा  की  ।  इस  सदन

 में
 सकल्प  द्वारा  नहीं  बल्कि  भाषणों  में  उनकी  जो  निन्दा  की  गई  है  कौर  दिल्ली  के  नागरिकों  में  बीमारी

 फलान  म  उनका  जो  हाथ  उसके  लिये  उन्हें  भी  निश्चय  ही  घोर  पश्चाताप
 होगा

 ।  मेरे  विचार में

 यही  पर्याप्त  दण्ड  है  ।  यदि  सदन  कौर  कोई  कार्यवाही  करना  चाहे  तो  यह  एक  ऐसा  मामला  होगा

 जिसे  इस्
 इस  कार्य  के  लिये

 निर्धारित  प्रक्रिया  के  भ्ननुसार
 ही

 करना
 होगा  |

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  भागवत  झा  आजाद
 :  माननीय  मंत्री  ने  माना  है  कि  दिया  गया  दण्ड  पर्याप्त

 @  ।  क्या  सरकार उर्दू  के  द्वारा  ऐसी  कोई  कार्यवाही  करेगी  जिससे  कि  बोड़ से  शक्ति  ले  ली  जाये

 और  उन्हें  और  तरीकों  से  दण्ड  दिया  जाये  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शांति  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  माननीय  सदस्य  कौर  तरीकों  से

 इस  मामले में
 wat  कार्यवाही  कर  सकते  aa  अगला  काम  शुरू  किया

 जायेंगी  ।

 राज्य-सभा  से  सन्देह

 ा onal

 :
 मुझे  राज्य-सभा  के  स  |  से  यह  सन्देश  प्राप्त  है  :

 लोक-सभा  को  यह  सूचना  देने  का  आदेश  मिला  हैं  कि  राज्य-सभा  ने  अपनी  २६

 १९५६  की  बैठक  में  निम्मलिखित
 प्रस्ताव

 पारित  कर  दिया
 हैं

 :--

 प्रस्ताव

 यह  सभा  लोक-सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  है  कि  राज्य-सभा  निर्वाचित

 प्राधिकारियों  भ्र ौर  तत्सम्बन्धी  विषयों
 के

 लिये  मणिपुर  राज्य
 पहाड़ी  लोग  )

 १९४७  को  संशोधित  करने  वाले  विधेयक  जो  राज्य-सभा  द्वारा  २१

 2E vg  को  पारित  किया  गया  था  कौर  लोक-सभा  के  पटल  पर  २३

 १९५४  को  रखा  गया  लोक-सभा  द्वारा  वापिस  लिये  जानें  की  अ्रनुमति  देने  में  सहमत

 ०», द ही ॥

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  ३०  १९५६  के  दस  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 लि  क  अरक  के

 मूल  भ्ग्ेी
 में

 ।



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  VE  PEXS  |

 पृष्ठ

 सभा-पटल  पर  ६4 :- ॥  गये  पत्र  SPV Z— VY

 निम्नलिखित  विवरणों  जिन  में  प्रत्येक  के  सामने  दिखाये
 गये  सत्र  में  मंत्रियों

 द्वारा  विभिन्न  प्रतिमानों  तथा  वचनों  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  दिखाई  गई  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी गई  ।

 अनुपूरक ४ ६८५  विवरण  संख्या  ३  लोक-सभा  का  बारहवां  सत्र  १९४६

 (2)  अ्रनुपूरक  विवरण  संख्या  ६  लाक-सभा  का  ग्यारहवां

 ecu

 (३)  लोक-सभा  का  दसवां  guy अनुपूरक  विवरण  संख्या  १०

 (¥)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १६  लोक-सभा  का  नवां  guy

 (4)  अनुप रक  विवरण  संख्या  २२  लोक-सभा  का  सातवां  १९४४

 (६)  भ्रतुपूरक  विवरण  संख्या  ३०  लोक-सभा  का  छठवां  geUy

 (७)  अ्रनुपूरक  विवरण  संख्या  ३५  लोक-सभा  का  पांचवां  १९४३

 प्राक्कलन  समिति  का  प्रतिवेदन--उपस्थापित  WCE

 बत्तीसवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  |

 लोक-लेखा  समिति  का  प्रतिवेदन--उपस्थापित  EROS

 सोलहवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  |

 सभा  को  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन--उपस्थापित  ELC

 पन्द्रहवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  |

 काजू  के  कारखानों  में  तालाबन्दी  के  बार  में  वक्तव्य  द  IWO— SY

 श्रम  मंत्री  (  श्री  खण्ड  भाई  देसाई  )  ने  मध्य  त्रावणकोर  काज ूके
 कारखानों

 में
 कथित

 हड़ताल  और  तालाबन्दी  के  बारे  में  वक्तव्य  दिया  |

 CLCY सदस्य  का  बन्दी करण  कौर  रिहाई

 अ्रध्यक्ष  महोदय  ने  लोक-सभा  को  बताया  कि  उनको  सुपरिटेंडेंट  लुधियाना

 की  झोर  से  दिनांक  २६  PENS  का  एक  पत्र  मिला  जिसमें  बताया  गया

 है
 कि  श्री  सैदुल्लाह  खां  संसद  को  २५,  १९५६  को  ६  बजे

 PLE



 २००  [  दैनिक  संक्षेपिका  |

 शाम  को  लुधियाना  पुलिस  ने  पंजाब  राज्य  सुरक्षा  प्रीमियम  की  धारा  कौर

 भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  ५०६  के  अन्तर्गत  पुलिस  स्टेशन  सिटी  लुधियाना

 के  एफ०  शाई ०  ग्राम  संख्या  wk  भ्र  संख्या  8&0  दिनांक  .३१  १९४५६

 के  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार  किया  कौर  उनको  उसी  दिन  शाम  को  साढ़े  सात  बजे

 जमानत  पर  रिहा  कर  दिया  |

 विधेयक  पारित  रद्द

 संविधान  (  दसवां  संशोधन  )  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप

 में  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा  आ्रारम्भ हुई । खण्ड हुई  ।  खण्ड  २  से  ४  रोक  १

 स्वीकार  fea  गये  ale  संबोधित  रूप  पारित  किया  गया  |

 सरकारो  प्रस्ताव  चर्चा धीन

 निवारक  निरोध  अधिनियम  की  कार्यान्वित  के  बारे  में  गृह-कार्य  मंत्री

 जी०  बी०  द्वारा  प्रस्तुत  किये गये  प्रस्ताव  पर  चर्चा  आरम्भ  की  गयी  ।

 चर्चा  नहीं  हुई  ।

 साध  घण्टे  की  चर्चा  SRER-ES

 श्री  भागवत  झा  आजाद ने  पीलिया  के  बारे में  २  १९४५६  को  पूछे  गयें  तारांकित

 प्रशन  संख्या  १८८२  के  उत्तर से  उत्पन्न  हुई  बातों  पर  wa  घण्टे  की  चर्चा

 आरम्भ  की  |  बिना  विभाग  के  मंत्री  कृष्ण  मेनन  )  ने  वाद-विवाद  का  उत्तर

 दिया  |

 राज्य-सभा  से  सचदेवा  an Se es

 सचिव  ने  बताया  कि  राज्य-सभा  लोक-सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  है  कि

 राज्य-सभा  मनीपुर  राज्य  पहाड़ी  लोग  विनियमन  (  संशोधन

 विधेयक  को  वापस  लिये  जाने  की  अनुमति  देने  में  सहमत  हो  |

 ३०  PENS  के  लिये

 लोक  प्रतिनिधित्व  (  द्वितीय  विधेयक  में  राज्य-सभा  द्वारा  किये  गयें

 संशोधनों  पर  विचार  ।  निवारक  निरोध  झ्र धि नियम  सम्बन्धी

 पाकिस्तान  से  भारत  की  are  हिन्दुओं  के  सामूहिक  निष्क्रमण  wie  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  में  ऑ्रापात्कालीन  भर्ती  सम्बन्धी  नियमों  पर  चर्चा  ।
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